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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुईਂ

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ग्राम  सेवकों के  लिये  what  अवधि

 स०  ला०  द्रविड़ी  3
 |

 गोमती  साबित्री  निगम

 | Bl  स०  सामन्त

 थ  थी  सुबोध हुं सदा  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  ग्राम-सेवकों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  अरब  दो  वर्ष  की  wafer  निश्चित  की  गई  है  ;

 यह  सच  है  कि  पहले  यह  प्रशिक्षण  waft  केवल  एक  वर्ष
 थी  ;

 यदि  तो  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  में  कौन  से  विषय  जोड़  दिये  गये  हैं  जिनके  कारण

 प्रशिक्षण  waft  बढ़ाई  गई  है  ?

 खाद्य  कृषि  मंत्रालय  में राज्यमंत्री  राम  सुभग
 ।

 जी  हां

 जी  नहीं  ।  यह  १८  मास  का  था  ।

 प्रशिक्षण  काल  कुछ  तो  सहकार  तथा  पंचायती  परिवार

 ग्रामीण  सामुदायिक  विस्तार  तथा  समाज  ग्रामीण  प्रदर्शन

 इरादी  विषयों  में  अतिरिक्त  कई  नई  मदों  को  जोड़  दिये  जाने  के  कारण तथा  कुछ
 वर्तमान  विषयों

 यर  भ्रमित  बल  दिये  जाने  के  कारण  बढ़ा  दिया  गया  था  |

 १७

 2738  (Ai)
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 श्री  म०ला०  द्विवेदी  :
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  एक  ग्राम-सेवक  को  कितने  गांवों  का

 काम  देखना  पड़ता  है  भ्रौर  क्या  यह  सच  है  कि  विकास-खंड  सम्बन्धी  ake  ger  तमाम  भ्रांकड़ों
 को  इकट्ठा  करने  में  उस  का  इतना  समय  व्यतीत  हो  जाता  है  कि  वह  गांवों  में  कृषि-उत्पादन  को

 बढ़ाने  में  दिलचस्पी  नहीं  ले  सकता  ?

 डा० राम  सुभग  सिंह  :  अरब  हम  लोग  इस  कोशिश  में  हैं  कि  एक  ग्राम-सेवक  को  चार

 हजार  एकड़  खेती  वाली  ज़मीन  भर  के  गांवों  को  देखने  का  दिया  जाये  ।

 श्री म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या यह  सच  है  कि  ग्राम-सेवकों ने  भी  अब  बी०  डी०  रोज़  और

 अपने  दूसरे  भ्र धि कारियों  की  aa  पर
 ग्रेजी

 वे  TALIT  अपना ली है भ्रौर ली  है  प्रौढ़  इस  लिए  वे  देहातियों

 से  पूरी  तरह  सम्पकं  स्थापित  नहीं  कर  पाते
 ?

 डा०  राम  सुभग  प्रयास  यही  होना  चाहिए  कि  न  केवल  ग्राम-सेवक  बल्कि  हम

 लोग
 भी

 बिल्कुल  किसान  मज़दूर  की  तरह  रहने  की  कोशिश  क  रें
 ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम :  क्या  मैं  जान  सकती  हुं  कि  प्रशिक्षण  की  अवधि  कब  से  बढ़ाईं

 गई  है  कौर  क्या  तब  से  पाठ्यक्रम  म  कोई  नया  विषय  जोड़  दिया  गया  है
 ?

 =~

 राम  सुलग  सिंह  वास्तव  में  ये  प्रशिक्षण  केन्द्र  १९४५२  में  चालू  हुये  थे  ।

 तत्पश्चात  PEUY  में  कुछ  परिवहन कर  दिया  गया  ।  RENE  के  बाद  यह  द्विवर्षीय  पाठयक्रम

 दुरू  गया  था  परन्तु  इसे  सभी  संस्थापकों  में  एक  ही  साथ  जार  किया  गया था  इसके

 बारें  में  कुछ  नहीं  कहा
 जा  सकता

 क्योंकि  बिहार  में  रब
 भी

 यह  पाठ्यक्रम  २  he  वर्ष  का  है
 ।

 fot  अन्सार  हरवानी :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  प्राम-सेवकों  के  प्रशिक्षण का  काम

 सामुदायिक  विकास  ak  पंचायती  राज  मंत्रालय  की  बजाय  कृषि  मंत्रालय  को  सौंप  दिया  गया

 है  भ्र ौर  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 राम  सुभग  जैसा कि  मेरे  माननीय  मित्र  जानते
 कृषि  उत्पादन

 कार्यक्रम का  झ्र धि कतर  संचालन  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय को  ही  करना  पड़ता है  ake  ये

 प्रशिक्षण  केन्द्र  सदा  विस्तार  निदेशालय  के  atta  रहे  हैं  जो  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की

 देखरेख  में  काम  करता  है  ।

 पति
 स०  |. हू  सामन्त :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि
 जिन

 ग्राम-सेवकों
 को

 q&  महीने  तक

 प्रशिक्षण  दिया  गया  था  क्या  उनके  अग्रेतर  प्रशिक्षण  की  भी  कोई  व्यवस्था  की  गई  थी  ?

 डा० राम  सुलग  ait  तक  तो  नहीं  जैसा
 कि

 मेरे  माननीय  मित्र

 जानते  हम  अब  लगभग  श्र  १४०  सघन  कृषि  क्षेत्र  बनाने  वाले  हैं
 |  हमें और  alas

 ग्राम-सेवकों  तथा  अन्य  कार्येकर्ताग्रो  की  झ्रावश्यकता  पड़ेगी  ।  मुख्य  बात  यह  है
 कि  चार

 या

 पांच  वर्षों  के  बाद  उन्हें  प्रत्या स्मरण  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहि  ये  |

 श्री  या पाल  सिह  ग्राम-समाज  के  सेक्रटरी  जहां  पर  वहां  पर
 भी

 उतना
 ही  काम

 ह

 रहा  जितना  कि  उन  स्थानों  पर  हो  रहा  जहां  वे  नहीं  इस  लिए  क्या  ग्राम-सेवक

 के  काम
 को

 बढ़ाने  के  लिए  ae  उस  का  पूरा  लाभ  उठाने  के  लिए  ag  ज़रूरी  नहीं  है  कि

 ग्राम-समाज  के  सेक्रेटरी  की  पोस्ट  को  एबीसी  कर  दिया  जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  कार्यों  के  लिये  सुझाव  है
 ।

 अगला  प्रशन
 |

 मूल  म्रंग्रेज़ी  में

 श
 Refreshar  Traning



 Ro  toc  मौखिक  उत्तर  Re

 छोटी  सिचाई
 योजनायें

 रज

 |  श्री  सुबोध
 शक

 |
 att स०  च्‌०  सामन्त :

 1*९२-१ |
 श्री  ब०  Fo  दास  :

 स०  ला०  frat  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  छोटी  सिंचाई  योजनाओं
 की  शीघ्र  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध

 में  सलाह  देने  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  को  हरनेक  सिचाई  विशेषज्ञ  दल  भेजे  गये  है ं;

 क्या  छोटी  सिंचाई  के  लिये  ऐसे  समस्त  जलस्रोतों
 को

 काम  में  लाने  पर  जोर  दिया

 जायेगा  जिनमें  बारहों  महीने  पानी  बना  रहता  हो  ;  श्र

 यदि
 तो

 क्या
 इस

 प्रयोजन
 के  लिये  कोई  विशेष  रकम  आवंटित

 की
 जायेगी

 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव  विभिन्न
 राज्यों

 को  कोई

 सिंचाई  विशेषज्ञ  दल  नहीं  भेज  गय  हैं  ।  राज्यों  के  दौरे  पर  जाने  वाले  इस  मंत्रालय  के

 श्रधघिकारी राज्य  सरकारों  को  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  के  काम  को  तेज  की  झ्रावश्यकता

 से  अवगत कराते  रहे  हें  ।

 ak  afar  भारतीय  तृतीय  योजना  में  निर्धारित  छोटी  सिचाई  के  लक्ष्य

 को  ५०  प्रतिशत  तक  बढ़ा  देने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  के  अनुसार
 राज्य

 सरकारों
 को

 समस्त  उपलब्ध  और  उचित  जल  स्रोतों  को  काम  में  लाये  जाने  के  दृष्टिकोण  से

 विकास  योजनाओं  का  परिष्कार  ak  aad  छोटी  सिंचाई  कार्यक्रमों  का  पुनर्विलोकन  करने

 के  लिये  कहा  गया  है  ।  उनसे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  अधिक  ऊंचे  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये  इन

 योजनाओं  are  कार्यक्रमों  की  गति  को  तेज  किया  जाये  ।  राज्य  सरकारों  की  मांगों  को  देखते

 हुये  चालू  वर्ष  में  लगभग  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  भ्रावंटन  की  स्वीकृति दी  गई  है  ताकि

 राज्य  सरकारें  अपने  छोटी  सिचाई  कार्यक्रमों  को  तेजी  से  चला  सकें  |

 जरी  सुबोध
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  काम  में
 न  लाने  जाते  वाले

 संसाधनों  का  पता  लगाने  श्र  निकट  भविष्य  में  उनका  प्रयोग  करने  के  लिये  विशेष
 ats

 स्थापित  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 शिन्दे
 :

 इस  प्रकार  के  बोड़  बनाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 fet  gata
 सदा

 छोटी  सिंचाई  योजनाओं  के  लिये  राज्यों  को  अरब  तक  कितनी  राशि

 आवंटित  की  गई  है  झर  किन  राज्यों  को  सर्वाधिक  राशि  मिली  है  ।

 fare  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्र०  स०  :  तीसरी  योजना  के  पहले

 वर्ष में  हमने  लगभग  ३०  करोड़  रुपये  खर्चे  किये थे  ।  दूसरे  वर्ष  में  विभिन्न  राज्यों को  ३२

 करोड़  रुपये  दिये  गये  कौर  बाद  में  हमने  करोड़  रुपये  का  अनुदान  संभावना

 ——$$_—_—
 हैकि  दूसरे  वर्ष

 में
 लगभग  ३६-३७  करोड़  रुपये  व्यय

 होंगे

 bret  भ्रंग्रेज़ी  में क  र
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 fat  स०  चे  सामन्त :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  समावेशी  नलकूप  योजना  कैस े. चल

 रही  है  सनौर  क्या  सरकार  इसे  श्रव्य  राज्यों  तक  बढ़ाने
 का  विचार  रखती

 है  !

 शौ  शिन्दे
 :  समावेशी  नलकूप  योजना  बड़े

 सन्तोषजनक  ढंग  से  चल  रही  tak
 भविष्य  में  इसे  झष  राज्यों  तक  बढ़ा  देने  का  विचार

 qo  Fo  दास  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  राज्यों  को भेजे  गये  ये  दल

 पूर्ववर्तिता  भर
 राज्य

 सरकारों
 के  सामने  ara  वाली  कठिनाइयों को  दल  करने की

 apa  की  जाच भी

 श्री
 मैं  पहले ही  कह  चुका हूं  कि  ऐसा  कोई  विशेषज्ञ  जिसका कि  माननीय

 सदस्य ने  उल्लेख  किया  नहीं  भेजा  गया है  ।  केवल  योजना  आयोग  के  अधीन  काम  करने

 वाले  एक  दल  ने  राज्यों  का  दौरा  किया था

 डा०  गोविन्द  दास
 :  क्या  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  कि  अलग  अलग  राज्यों

 में
 जो

 स्थिति  उसके  अ्ंनुसारही  उन  राज्यों  में  गंघ  सिचाई  योजनायें  बनाई  जायें  ?  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  यहीं  से  कुछ  निर्देश  या  योजना  दी  जाती  उन्हीं के  भ्  राज्यों

 में  निर्णय
 फिया  जाता

 &  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  :  ये  योजनायें  गवर्नमेंट बनाती  है  कौर

 इस  बारे  में  मदद  देती है

 श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  :  जबकि  रायल  सीमा  जैसे  अकाल  पीड़ित  स्थानों  में  बारह  महीने

 काम
 में

 लाया
 जा

 सकने  वाला  पानी  केवल  भूमिगत  क्या  सरकार ह. | ग |  खोदने  वाले  विभाग

 के  विशेषज्ञों  को  रायलसीमा  के  उन  भागों  ८  ait  कड़पा  के  ऊपरी  sat

 का  जहां  पानी  पर्याप्त  मात्रा में  उपलब्ध  सर्वेक्षण  करने  के  काम पर  लगाने  के  लिये

 तुरन्त  उपाय  करने  के  बारे में  सोच  रही

 चिया  महोदय  :  यह  कार्य  के  लिये  सुझाव  है
 ।

 भी  सरज  पाण्डेय  :  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  इस  प्रकार  की  शिकायतें  ass  fe  माइनर

 इरिगेशन  के  लिए  जो  qa-atat  रखी  जाती  बहुत सी  राज्य  सरकारें  उसका  इस्तेमाल  नहीं

 कूर  रही  हैं प्र ौर  क्या  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  में  खास  तौर ते  ऐसा  gar  है
 ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  पड़  fag)  उत्तर  प्रदेश  श्र  खास

 करके  गाजीपुर  जिले में  यह  प्रयास  किया  जा  रहा है  कि  ज्यादा  से
 ज्यादा  नलकूप  बनाने

 के

 लिए  राज्य  सरकार  अपनी  योजना  बनाव  त्र  वहू  बना  भी  रही  है  ।  पहले  यह  बात  थी  कि

 यहां  जो  नलकूप वे  प्रयोग  में  नहीं  wt  रहेगे  लेकिन  शराब  वे  सारे  खाने लगे  हैं

 विभूति  मिश्र  :  क्या  यह  सही  है  कि  वी ०  डी०  करो  डेमोक्रेटिक  लोडरदिप  तैयार  नहीं

 कर  रहे  इसकी  वजह से  माइनर  इरिगेशन  का  ३,६४,०००  रुपया  जो  प्रत्येक  ब्लाक  में

 एलाटिड  वह
 बच

 नहीं  हो  रहा

 श्री  हिन्द  माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  सिंचाई  योजनाओं
 को

 कार्यान्वित  करने का  उत्तरदायित्व  केवल  खंड  विकास  अधिकारियों  पर  नहीं
 क

 मूल  म्रंग्रेज़ी  में
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 fot  रंगा  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं के

 विकास  के  चयन  के  लिये  राज्य  कौर  केन्द्रीय  स्तरों  पर  सभी  दलों के  प्रतिनिधियों

 परामद्यं  करने के  भ्रौचित्य  पर  विचार किया  है  ?

 fat स०  का०  पाटिल :  यह  कार्य  के  लिये  सुझाव  जहां  तक  भारत  सरकार
 का

 सम्बन्ध  मैं  इसे  बिना  किसी  आनाकानी  के  स्वीकार  कर  सकता  हूं  ।

 महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार ने  इस  पर  विचार  किया  है  |

 यह  कोई  सुझाव  नहीं

 18.0  स०  का०  पाटिल  :  कभी तक  नहीं  सोचा  गया  इसलिये  मैं  इस  सुझाव  के  लिये

 माननीय  सदस्य  का  झ्राभारी  हूं  ।

 fat  श्यामलाल  सर्राफ  :
 क्या  मैं  जान  सकता  कि  ऐसी  सभी  छोटी  या  बड़ी  सिचाई

 योजनाओं  को  शुरू  करने  से  पहले  प्रति  राज्य  या  प्रति  थाला  समस्त  जल  संसाधनों  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  नदी  बेसिन-वार  अथवा  राज्य-वार  कोई  सर्वेक्षण  किये  जाते

 fat  स०  का०  पाटिल
 :

 ये  सर्वेक्षण हो  चुके  हैं  तथा  हो  रहे  हें  ।
 योजनाओं  को  वास्तव

 में
 +
 a

 देते  हैं  ।

 चीनी  के  मृत्य  में  बद्ध

 t

 qd (st  श्रीनारायण  दास  :

 1३-९५  श्री  विभूति  मिश्र  :

 [sitet  सावित्री  निगम
 :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  पिछले  कुछ
 दिनों

 में  देश  में  चीनी  का  मूल्य  काफी  बढ़
 गया है  ;

 यदि  तो देश  के  महत्वपूर्ण  व्यापार  केन्द्रों  में  दोनों  थोक  तथा  फुटकर

 मूल्यों  की  नवीनतम  स्थिति  कया  ak

 मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 far  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  to  म०  :  जी
 मूल्यों

 में कुछ  वृद्धि हुई  है

 मूल  wast  में
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 मुख्य  बाजारों  में  चीनी
 के

 नवीनतम  थोक  तथा  फुटकर  मूल्य  दिखाते  वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता

 विवरण

 eT  जा  नाभा

 चानो  के
 मलय

 थोक  फुटकर

 प्रति मन
 प्रति

 सेर

 रपये

 है  os

 जलघर  Yo  ov

 Vo  न

 Vo  ०

 कलकत्ता  है है  ११

 ४२  Ro

 ११

 है है  ११

 बंगलौर  टे

 ष्  20

 हैदराबाद  BR  १०

 करे  20 अहमदाबाद

 a

 ज
 ory मद्ह  श्रीनारायण  दास प्रदान  के

 क  थे  गढी
 br  क  ि |  फे  उत्तर  के  संबंध  में  क्या  मैं  जान  सकता |  (  थ

 हं  कि  मूल्यों  में  fa  होने  के  कया  कारण हैं  ?

 raver तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  :  एक  कारण  तो
 यह  है  कि  खाद्यान्नों

 के  जिन्स  बाजार  की  स्थिति  भी  वास्तव  में  उतनी  ढी  नाजुक  हो  गई  है  जितनी  कि  वायदा

 बाजार  की  ।  जब  स्टाक  समाप्त  हो  जाता  है  या  कोई  कह  देता  है  कि  इस  वर्ष  चीनी  कुछ

 कम  होने  वॉली  है  तो  इसी  से  मूल्य  बढ़  जाते  हूं  यद्यपि  वास्तव  में  देवा  में  पर्याप्त  चीनी  होती

 है  कौर  मूल्य  बढ़ने  कोई  कारण  नहीं  है  ।  चीनी की  नपीतुली  मात्रा  बाजार  में  छोड़ कर  इसे

 नियंत्रित  करने
 का

 प्रयास  किया जा  रहा  है  कौर  जैसा कि  विवरण  से
 प्रकट  होता  है  इस  मात्रा

 को  बढ़ाया  जा  रहा  कौर  यदि  श्रावश्यकत्ता  पड़ी
 तो  मूल्यों  को  नियंत्रित  करने

 के
 लिये  हम

 कीव  ह  arar

 तक  इस  मात्रा
 को  बढ़ा  सकते  हैं

 ।

 मूल  अंग्रेजी में
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 tot  श्रीनारायण  विभिन्न  बाजारों  में  मूल्य  ४०
 से  ४३  रुपये

 प्रति  मन
 तक

 हैं
 ।

 कया  मैं
 जान  सकता  हूं  कि

 ये  गत  वर्ष  इसी  अवधि
 के  नृत्यों  की  तुलना  में  कितने हूँ  ?

 fat  कम  नियंत्रण  हटाये  जाने से  पहले  कारखाने  का  प्रति  मन  मूल्य

 ३७.८५  रुपये था  ।  दक्षिण  में  भाड़ ेका  लाभ  होने  के  कारण  यह  अधिक  था  ।  जहां  तक

 वर्तमान  मूल्य-स्तर  का  सम्बन्ध  तो  उस  पर  मजूरी  बो  के  पंचाट  का  प्रभाव  है  तथा  उत्पादन

 का  मूल्य भी  भ्रमित  रहा है  क्योंकि aaa  कम  मिला  था
 ।

 इन  बातों  के  अ्रतिरिक्त वह  भेड़
 चाल

 की  प्रवृत्ति  है  जिसका  उल्लेख  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  ने  करिया

 श्री  विभूति मिश्र  :  यह  सही  है  कि  acd  मार्किट  में  चीनी  का  दाम
 ४९  रुपया एक

 टन  में  मिलता  है  ate  उसी  का  wax  है  कि  हिन्दुस्तान  के  जो  चीनी  मिल  मालिक  वे

 art  के  दाम  बढ़ा  रहे  हैं  ?

 स०  का०  पाटिल
 :  हो  सकता  है

 कि
 उसका  थोड़ा  wax  हो

 ।
 al

 तो
 दाम  कुछ

 बढ़  गए  इसको  मैं  मानता  हूं
 ।

 पचास  से  ऊपर  चले  गये
 ।
 लेकिन वह

 फिनोमिना  है  ।  हमेशा  ऐसा  यह  मैं  नहीं  मानता  हूं  ।  लेकिन  उसका  असर  हमारी  प्राइसिस

 पर  हो  सकता है

 सावित्री  निगम
 :

 जबकि  बिक्री  के  लिये  दी  गईਂ  चीनी  मूल्य  निर्धारित  है

 तो  क्या  मैं  जान  सकती  हूं
 कि

 विभिन्न  राज्यों  में  प्रति  मन  मूल्य  में  इतना  भ्रातृ  कयों

 श्री
 Wo  ० है ०

 थामस
 :

 अब  कोई  निर्धारित  मूल्य  नहीं  है
 ।

 चीनी  के  मूल्यों  पर  कोई

 नियंत्रण  नहीं  है  सिवाय  इसके  कि  चीनी  नियमित  मात्रा  में  बिक्री  के  लिये  दी  जाती  है  ।

 अघिक  मूल्यों  के  बारे  में  मैं  कहूंगा  कि  चीनी  की  किस्म  पर  भी  निर्भर  करते  हैं  क्योंकि

 झच्छी  किस्म  की  चीनी  का  संदा  श्रमिक  मूल्य  होता  है  ।

 fat  रामनाथन्‌  चेट्टियार  :
 यह  देखते  हुये  कि  हमारे  पास  दस  लाख  टन  चीनी

 का  शारीरिक

 है  चीनी  के  मूल्य  कम  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 श्री  द्य  न् ०  थामस
 :  जैसाकि  सदन को  ज्ञात  सरकार  के  हाथ  में  स्टाक  रिलीज

 करने  की  विधि  है  ate  इसका  पूरा  पूरा  उपयोग  किया  जा  रहा  है
 ।

 श्री  त्यागी
 :

 क्या  चीनी  का  मूल्य  बढ़ने  का  एक  कारण  यह  नहीं  है  कि  प्रत्येक  चीनी

 के  प्रत्येक  कारखाने  को  आवंटित  गन्ना  क्षेत्र  कम  कर  दिये  गये  थे  तथा  चीनी  के  कारखानों

 को  भ्रमित  गना
 न

 पेरने  के  लिये  कहा  गया  था  जिसका  कि  उन्होंने पिछले  कुछ  वर्षों  में

 पालन  किया  है  ;  यदि  तो  इस  ag  उन्हें  उत्पादन  में  कितनी  कमी  होने  की  आशा  है  ?

 श्री  शठ  स०  थामस :  नियंत्रण  FERL—-KR  के  लिये था  ।  जहां तक  FEGRA—-KR  का  सम्बन्ध

 कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  कारखानों  को  यथासंभव  गन्ना  पेरने  की  भ्र नुम ति  थी  ।

 fat  त्यागी
 :

 मेरे  cet  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  पिछले  वर्ष  के  बारे  में  भी  कह

 रहा  था
 ।

 उस  नियंत्रण  के  कारण  कितनी  कमी  हुई  थी
 ?

 fat  ह  म्‌०  जैसाकि  सदन  को  मालूम  है  एक  समय  ऐसा  था  जब  अतिरेक

 का  संकट  माननीय  सदस्य ने  स्वयं  कहा  कौर  उत्पादन को
 शा  —

 wast  में

 tReleased.
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 था
 ।  इसलिये हमें  गन्ने  की  खेती  के  क्षेत्र  को  १०  प्रतिशत  कम  करके  उसे  नियंत्रित  करना

 पड़ा
 |

 परन्तु  वास्तव  में  यह  कमी  केवल
 ४

 प्रतिशत  की  ही  हुई
 ।

 भ्रगले  at  के  लिये  हमने

 कोई  नियंत्रण लागू  नहीं  किया  ॥

 श्री प्र०
 कह  जैन

 :
 क्या  सरकार  ने

 यह  देखने  के  लिये  कोई  उपाय  किये  हैं  कि  जो  भ्रम्यंश

 करते  हैं  उसे  मिलों  के  मालिक  ठीक  रूप  से  बेचते  हैं
 ?

 श्री  |" ह  स०  थामस  :  जी  हां  ।  यदि  वे  नहीं  बेन्नेंगे  तो  उनको  दिये  गये  श्रीयंत्र  कम  कर

 दिये  जायेंगे
 ।

 श्री  राम  सेवक  यादव
 :

 स्टेटमेंट  में  दिया  gar  है  कि  दिल्‍ली  में  चीनी  का  मूल्य  एक  रुपया
 झूठ

 नए  पेसा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  जानकारी है

 कि  साउथ  एवेन्यू  में  चीनी  एक  रुपया  पचास  नए  पैसे  बिक  रही

 महोदय  :  इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 हेम  क्या  यह  कहना  ठीक  जिसकी  भारतीय  चीनी  मिल  संघ  ने  सरकार

 को  सुझाव  दिया  कि  मिलों  से  रिलीज़  की  जाने  वाली  चीनी  की  मात्रा  पर  रोक  लगा  कर

 मूल्य  में  कृत्रिम  वृद्धि  करने  का  उत्तरदायित्व  चीनी  मिलों  पर

 प्र०  |: हू ०  थामस  :  जी  नहीं  ।  मूल्यों  के  स्तर  पर  हम  कड़ी  निगरानी  रखते हैं

 चीनी  की  मुक्त  की  जाने  वाली  मात्रा  को  हम  इस  पर  विनियमित  करते  हैं
 कि

 मूल्यों  के  बढ़ने

 पर  बाजार  में  पर्याप्त  चीनी  दी  जाती  रहे  ।  इसलिये  चीनी  मिल  संघ  से  प्रभावित  होने  का

 कोई  ही  नहीं  उठता  |

 पव ोत्तर  क्षत्रप  लाइन

 +

 ्  भी  प्र०
 चे

 sitter  em :

 क्या  tea  मंत्री  २२  FeRR  के  अतारांकित  wet  संख्या  €३०  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रात  के  आधार  पर  रेलवे  लाइन  को  दोहरा  बनाने  तथा

 छोटी  लाइन  के  स्थान  पर  बड़ी  लाइन  डालने  की  कोई  योजना  है  ;

 (@)  यदि  तो  योजना  का  ब्योरा  क्या

 (7)  योजना
 को

 लागू  करने  के  लिये  aa  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 से  उत्तरी  बंगाल रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  शाहनवाज़

 sic  श्रीराम  के  साथ  रेल-सम्पकं  सुधारने  का  पुरा  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 भी  प्र०
 करे  बुझा  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि
 क्या  श्रीराम  के  संसद्-सदस्यों

 ने  माननीय  रेलवे
 मंत्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  गत  नवम्बर  में  भारतीय

 रेलवे  को  नेफा
 धज

 मूल  अंग्रेजों  में
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 क्षेत्र में  जाने  वाली  रुकावटों का  विस्तृत  उल्लेख  था  कौर  यदि  तो  क्या
 सरकार  ने  ज्ञापन

 के  किन्हीं  सुझावों  को  भ्र पनी  योजनाओं  में  सम्मिलित  करना  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  स्वर्ण
 :

 यह  ठीक  है
 कि

 मुझे  एक  ज्ञापन  दिया  गया  था
 ।

 इस

 मामले  की  तेजी  से  जांच  हो  रही  है  ।  इसकी  जांच  पहले  से  ही  हो  रही  थी  कौर  ज्ञापन  का

 मिलना इसकी  कौर  भी  अ्रधिक  सावधानी  से  जांच  करने  का  एक  afar  कारण  था  ।

 फटी  प्र०
 do

 बरुआ
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हूं
 कि

 कया  सरकार  ने  ब्रह्मपुत्र  के
 पार

 सिलीगुड़ी-गोहाटी  लाइन  को  छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  सुझाव  दिया

 प्राथमिक  तथा  प्रतिरक्षा समन्वय  श्री  cto  टी०  ने  भी  योजना  की  सिफारिश

 की

 soft  स्वर्ण  सिह
 :

 माननीय  सदस्य  जितनी  जानकारी  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  उससे  अधिक

 वह  स्वयं  दे  रह ेहैं  ।  यह  ठीक  है  कि  श्रीराम  सरकार  ने  ऐसा  प्रस्ताव  रखा  है  ।  सारे  मामले  पर

 बहुत  तेजी  से  विचार  हो  रहा  है  ।

 sit  हेम  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  वर्ष  पूर्व  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  विशेषज्ञों

 कौर  इंजीनियरों  की  एक  समिति  ने  सुझाव  दिया  था  कि  उस  क्षेत्र  के  सामरिक  महत्व  के  कारण

 वहां  रेलवे  सुविधाओं  में  सुघार  किया  जाये  जिनमें  बड़ी  लाइनें  भी  सम्मिलित  थीं
 ?

 मैं

 जान  सकता हूं  कि  सरकार  ने  इस  पर  इतने  वर्ष  कयों  लगाये  हैं  प्रभी  तक  वद  दुनिया में

 कयों
 हैं  ?

 श्री  स्वर्ण  सिंहः  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  विशेषज्ञों  के  किस  विशेष  दल  का

 उल्लेख कर  रहे  हैं

 fat हेम  शी बरश्रा थक  जो  श्राप  से  पहले  मंत्री  के  समय  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 श्री  स्वर्ण  सिह : सब सब
 मिला

 कर  उस  क्षेत्र  की  यातायात  श्रावश्यकताओओं आपातकाल

 में  पर्याप्त रूप  से  पूरा  पूरा  दिया  गया  था  इतना  होते  हुये  भी  विविध  कारणों  को

 इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  जिनमें  ऐसी  अवधि  की  संभावना  भी  सम्मिलित  है  जब

 कि  यातायात  उच्चतम  दीवार  तक  जा  पहुंचे  श्र  थोड़े  काल  में  बहुत  सा  ट्रैफिक  ले  जाना  पड़  जाये  ।

 fat  हेम  बरुआ
 :

 कया  मैं  कह  सकता  हूं  .  .  .

 महोदय
 :

 वह  प्रशन  पूछ  चुके  ह  कौर  उसका  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ।

 १श्ी हेम हेम  उनके  के  कार्यकाल  में  भारत  सरकार  ने  सात  इंजीनियरों
 की  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 parma  महोदय  :  वह  ठीक  है  |

 fat उ०  qo  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  होती

 कि  सरकार  ने  रेल  पथ  को  दुहरा  करने  या  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  पर  विचार

 किया  है  या  नहीं
 ।

 इन  दोनों  में  से  किस  पहलू  पर  विचार  किया  गया  है
 ?

 श्री  स्वर्ण  सिह
 :  इन  दोनों

 पतलूनों  पर  विचार  किया  जा  चुका  है
 ।

 एक  तीसरा

 maid  एक  नई  रेलवे  लाइन  के  लिये  स्थान  बनाना  भी  विचाराधीन  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 मौखिक  उतर  १९  १९६३

 fat  बसुमतारी :  यह  देखते  हुये
 कि  ब्रह्मपुत्र  पर  पुल  पूरा  हो  चुका  है  पांडु  में  नौका

 द्वारा  आरपार  जानें  की  व्यवस्था  ठप्प  पड़ी  हि  कौर  राष्ट्रीय  राजपथ  का  दूसरा  भाग  पूरा  नहीं  हो

 पाया हैं
 ।

 क्या  मैं  सकता हूं  कि  क्या  इस  आपातकाल के  लिये  इस  नौका-सेवा  को  पांडू

 से  जोगी घोपा  ले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 थी  स्वर्ण  fags  यह  कार्य  के  लिये  सुझाव  है  ।

 रेलवे  बु घंट ना  जांच  समिति

 श्री  ददन  ॥

 थी  भगवत शा  प्रासाद

 श्री  स०  Alo  बनर्जी

 थी  |" हूँ  Wo  3

 थी  विनती मिथ  ॥

 |  थ्री  दौ०  च०  फार्मा  :

 शी  wo  to  चक्रवर्ती

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रेलवे  दुर्घटना  जांच  समिति  के  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  में  की
 गई

 सिफारिशों  पर  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ;

 उक्त  समिति  के  श्रुति  प्रतिवेदन  के  कब  तक  मिल  जाने  की  संभावना  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  वें०  रेलवे  दुर्घटना जांच  समिति

 ने  अपनी  रिपोर्ट  का  पहला  भाग  dar  किया  है  कौर  रेलवे  मंत्रालय  ने  उस  पर  विचार  किया  है  ।

 रिपोर्ट में  जो  सिफारिश  की  गयी हैं  और  विचार  प्रकट  किये  गये  उन  पर  रेल  मंत्रालय की

 राय  २२-१-६३  को  सभा  पटल-पर  रख  दी  गयी  थी  ।  उस  राय  के  अनुसार  ७५  HLA  की  जा

 रही है  ।

 (a)  at  निश्चित  तारीख़  बताना  संभव  नहीं  है
 ।

 भी  Wad  ददन  श्रीमान इस  कमेटी  ने  जो  अपनी  प्रारम्भिक रिपोर्टे  दी  है  उस  की  सिफारिशों

 पर  wat  करने  में  अब  तक  कितनी  सफलता  मिली  है  उन  की  वजह  से  स्थिति  में  कितना

 पुकार  हुमा  है
 ?

 att  सें०  Fo  राम स्वामी  :
 प्रतिवेदन

 में
 लगभग  ११०  पद  हैं  जिनमे ंसे  २८  में  तो

 cedar

 हैं  तथा  ७  में  कार्यवाही  के  लिए  सिफ़ारिशों  हैं  ।  वह  विचाराधीन  हैं  ।  जहां  तक  दोष  सिफ़ारिशों  का

 सम्बन्ध  या  तो  वे  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  प्रिया  विंमान  कार्यप्रणाली  के  समनुरूप  हैं

 शर  उन  पर  अमल  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  प्रश्न  के  खंड  के  उत्तर  में  बतलाया  गया  कि  ash

 नहीं  बतलाया  जा  सकता
 कमेटी  कब  अपनी  रिपोर्ट  देगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कमेटी

 ने  भ्र पनी  झोर  से  कोई
 कारण  बतलाये  हैं  इस  के  लिये  या  कोई  समय  निर्धारित  किया

 गया
 है

 कि

 fact  अंग्रेज़ी  में
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 कब  वह  अपनी  रिपोर्टे  दे  सकेगी  तथा  कौन  सी  विशेष  अड़चनें  पड़
 a ैं \Qt  जिन  के  कारण इतनी

 देरी  हो  रही

 सें०  Fo  राम स्वामी  वे  लोग  सब  जगह  दौरा  कर  रहे  हैं  ।  चार  रेलवे  प्रशासनों

 का
 दौरा  वे  कर  चुके  हैं  कौर  अन्य  चार  का  कर  रहे  हैं

 ।
 उन्हें  बहुत  से  साक्ष्य  एकत्रित  करने

 हैं  ।  इसलिए  अभी  हम  यह  नहीं  बता  सकते  कि  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ॥

 fat to  कया  सुरक्षा  पारियों का  एक  ऐसा  रेलवे  का
 विशेष

 तथा
 संगठन

 गठित  कर  लिया  गया  है  जिसकी  कि  कुंजरू  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  ;  यदि  तो

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निणंय  है  ?

 सें०  वें०  राम स्वामी :  वह  तक  गठित  नहीं  किए  गए  हैं  ।  समिति  की  सिफारिश

 केवल  महीने  पूर्व  ही  प्राप्त  हुई  थी  हम  उसकी  जांच  कर  रहे  हैं
 ।

 दी०  च्च्  शर्मा  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया है  कि  सात  सिफारिशें  कार्यान्वित करनें  के

 लिए  की  गई  हैं  और  कुछ  पर्यवेक्षण  तथा  अन्य  बातें  थी  .  उन्होंने  इनमें  विभेद

 किया  फिर  क्या  मैं  जान  सकता  हं  कि  कार्यान्वित  के  लिएः की  गई  इन  सिफ़ारिशों

 में  से  कितनी  सिफारिशें  इस  समय  तक  लागू  कर  दी  गई  हैं  कौर  यदि  क  तक  लागू  नहीं

 की  गईं  तो  कब  तक  लाग  कर  दी  जायेंगी ?

 द  सें०  राम स्वामी  :  इन  सात  पदों में  कुछ  जटिल  मामलों का  निदेश  किया गया  है

 जो  कि  विचाराधीन  हैं  ।  जट्टां  तक  शेष  पदों  का  सम्बन्ध  कुछ  मामलों  में  area  दे  दिये

 गए  हैं  और  शेष  मामलों  में  mea  यथासमय  दे  दिए  जायेंगे ।

 दौ०  चं०  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  सात  ठोस  सिफारिशों  का  क्या

 हुआ ।
 मैं  पर्यवेक्षणों  तथा  दस्यु  बातों  के  विषय  में  नहीं  पूछ  रहा  हूं  ।

 सें०  व०  राम स्वामी  :  जेसा  कि  मैंने  निवेदन  किया  यह  सात  शिकारियों  बोड़  के

 विचाराधीन  हैं  ।

 fat  प्र  धर्म  ane  समिति  ने  कर्मचारियों  में  सुरक्षा  भावना  उत्पन्  करने  के

 लिए  उनके  व्यक्तिगत  सम्बन्ध  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  सिफारिशें  की  इन

 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये हैं  ?

 श्री  सें०  वें०  रामत्वामी  :  यह  सिफारिशें  बोर्डे  के  मत्तों  के  साथ  साथ  सभा  पटल  पर  रख

 दी  गई  हूं  ।  माननीय  सदस्य  वहाँ  उन्हें  देख  सकते  हैं  ।

 fet  यशपाल  सिह
 :  क्या  यह  सच  है  कि  रेलते  ऑक्सीडेंट्स  कमेटी  के  मेम्बरान  को  टी  ०

 To  कौर  डी० Jo s  ज्यादा  से  ज्यादा  दिया जा  रहा  है  लेकिन  वह  महीने  बाद भी  डिसीजन

 नहीं  दे  रहे  भत्ता  उड़ा  रहें  हैं  पर
 काम  कुछ  नहीं  कर  रहें

 fuer  महोदय  :

 atfea

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कपास  उत्पादक

 1*६.  श्री  ato  ato  तिवारी :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६३  के  तीसरे  wag  में  वह  कुछ  संसद-सदस्यों
 से  मिले  थे  कौर  उन्हें  ब्नाश्वासन  दिया  था  कि  उनका  मंत्रालय  कौर  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 संयुक्त  रूप  से  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  दीर्घकालीन  आधार  पर  मार्गोपाय

 निर्धारित

 क्या  १६  १९६३ को  हुई  बैठक  में  भारतीय  केन्द्रीय  कपास

 समिति  ने  भी इस  विषय  पर  चर्चा  की  atk

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 fara तथा  कृषि  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  राम  सुभग  जी  att

 a  विवरण  सभा-पटल  पर रख  दिया  गया  है  जिसमें  इच्छित  जानकारी

 दी  गई

 ह शिव  ७  ॥

 १६  १९६३  को  भारतीय  केन्द्रीय  कपास  समिति  की  बैठक  में  इस

 विषय पर  सामन्य  चर्चा हुई  थी

 wa  तक  किए  गए  उपाय  यह  हैं

 (१)  कपास
 को

 लाने  ले  जाने  में  उन  प्रतिबन्धों  का  हटाना  जोकि  कपास  के

 मौसम  में  महाराष्ट्र के  कुछ  क्षेत्रों  में  पहिले  लगाए  गए

 2  कारखानों  को  पर्याप्त  भ्रंश  दे  दिए  गए  ह  जिससे  कि  वह  Fe?

 के  तरन्त  तक  बाजार  में  भराने  वाली  कुल  फसल  को  ले

 21
 च्  सर्वेक्षण  समितियों  की संख्या  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  atk  जहाँ  कहीं  भी

 सम्भव  हो  सका है  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  को  सर्वेक्षण  समितियों  में  ले

 गया  है

 (¥)  PEGR—FS  के  कपास  नियंत्रण  आदेश  के  अन्तर्गत  की  गई  कपास  के

 करण  की  शभ्रसमानताझओं  को  पहले  ही  हटा  दिया  गया  है  ।  ग्न्य  कुछ  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  विचाराधीन  हूं  ।

 (५)  कारखानों  को  कहा  गया  है  कि  PRR O-F2  में  उनके  द्वारा  उपयोग  की

 गई  लम्बी  रेशे  वाली  कपास  का  ¥%  वह  a  कुछ  क्षेत्रों  से  क्रय  करें

 जिनमें  कि  कपास  के  विक्रय  में  कुछ  कठिनाई  हुई  है  ;

 (६)  निम्नतम  ah  उच्चतम  मूल्यों  के
 अन्तर  को

 कम  करने  की दृष्टि  से

 के  निम्नतम  मूल्य  में
 वृद्धि  करने  का

 प्रश्न  सरकार

 के  विचारधीन

 fast  अंग्रेजी
 में
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 fat  हवा  नाग  तिवारी  :  विवरण के  भाग  के  पद  (४)  मेंह  कहा  गया  है  कि

 कुछ  असमानताओं  को  दूर  कर  दिया गया  है  |  मैं  यह  जानना  area  हूं  कि  किन  श्रसमानताग्रों

 को  पहिले  ही  दूर  कर  दिया  गया  है  तथा  किन्हें  अभी  दूर  करना  ae  इसका  उत्पादकों  पर

 क्या  प्रभाव  पड़ा

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  वास्तव  कपास  उत्पन्न  करने  वालें  राज्यों  से  ard  वाले

 सदस्यों  जो  कि  खाद्य  तथा  afy  मंत्री  से  ८  RERR  तथा  २०

 १९६३  को  मिले  छः  विशिष्ट  सुझाव  दिए  थे  जिन्हें  कि  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  को  भेज  दिया  गया  था  उस  मंत्रालय  ने  कपास  के  लाने  ले  जाने

 में  कपड़ा  प्राय क्त च्े  द्वारा  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  को  तुरन्त  हटा  लिया  वह  wea  सुझावों

 की  भी  जांच  फर  रहे हैं  ।  जैसा कि  विवरण  में  कहा  गया  वे  इस  बात  के  लिए  भी  सहमत

 हो  गए  कि  कारखानों  को  पर्याप्त  अ्रश्यण  दे  दिए  जायें  जिससे  कि  वे  १९६३  केद्रित

 TH  बाजार  में  खाने  वाली  कुल  फसल  का  ध्यान  रख  सकें  ।  यह  सिफारिश  भी  की  गई  सीमा

 रिशों  मैंने  एक  थी  ।  ६  सिफारिशों  में  से  तीन  को  स्वीकार कर  लिया  गया  है  क्योंकि  वे

 कपास  के  निम्नतम  मलय  में  विधि  करने  के  प्रश्न  की  भी  जांच  कर  रहे

 श्री  gto  ह1०  तिवारी  :  विवरण  के  भाग  के  पद  (५)  में  यह  कहा  गया  है  कि

 कारखाने कपास  की  अपनी  आवश्यकताओं  का  पांच  प्रतिशत कुछ  निश्चित  क्षेत्रों से

 खरीदेंगे  ।  उन  क्षेत्रों  से  कुल  कितना  क्रय  किया  जायेगा  कौर  उत्पादकों  से  कितनी  कपास  का

 क्रय  किया  जायेगा  तथा  उनके  पास  कितनी  दोष  रहेगी ?

 राम  सुभग  fag  हमने  वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय  के  पं राम दं  से  क्रय

 पद्धति  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया है  तथा  wa  सब  कारखाने  इस  वर्ष  की  कपास  की  समस्त

 फसल  को  खरीद  लेंगे  ।  इसलिए  कोई  कठिनाई  नहीं  ४५  प्रतिशत  के  विष्य  में  किए

 गए  निर्देश  का  यह  we  नहीं  है  कि  लम्ब  रेशे  वाली  कपास  का  €  ४५%  भाग  उत्पादकों

 के  पास  ही  रहेगा  ।  weary  को  क्रय  तो  करना ही  होगा  are  वे  स्वं  ही  मौसम  की

 समाप्ति  age  ही  कपास  का  समस्त  स्टाक  खरीद  लेंगे

 श्री  इकबाल  सिह  क्या  इन  कठिनाइयों को  दूर  करने  के  बावजूद  भी  कपास  को  माह

 aa  भी  नीचे  हैं  तथा  बाजार  में  इसके  कुछ  ही  क्रेता

 पढा०  राम  सुलग  fag  :  जेसा कि  मैं  पहिले  ही  कह  चुका  यदि  माननीय  सदस्य  कपास

 की  १€  किस्मों  के
 मूल्यों

 के  आंकड़े  चाहते  हैं  तो  वह  मैं  दे  सकता  हूँ  ।  हमारा  यह  प्रयत्न

 रहा है  कि
 उत्पादकों  को

 उनकी  कपास  का
 उपयुक्त  मूल्य  प्राप्त हो

 तथा  संसद-सदस्यों
 के

 खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  से
 मिलने  saa  मूल्यों  में  कुछ  वृद्धि  भी  हुई  थी  ।  हम  इस  बात  का

 ध्यान  रखेंगे  कि  उत्पादकों  को  किसी  भी  प्रकार  की  कोई  कठिनाई  न  हो  ।

 डा पं हू ०  देशमुख  :  मैं  समझता  हुँ  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है
 ।

 श्री  नरेन्द्र सिह  महिला  :  क्या  सरकार  गुजरात  जो  कि  कपास का  उत्पादन  करने

 वाला  एक  बड़ा  क्षेत्र  बिनौलों  को प्राप्त  करने  में  होने  वाली  कठिनाइयों  से  अवगत  है

 जिसके  कारण  कि  कपास  के  मूल्य  गिर  गए  है ं?

 राम  gat  सिंह  उत्तम  प्रकार  के  बिनौलों  की  प्राप्ति  को
 gfateaa

 करने  के  लिए

 हम  विचार  करते  रहे  हैं  ।  अभी तक तक  जो  बिनौले  वितरित
 किए

 जा  रहे थे  वह  भी  उत्तम
 ————  ¢—

 मूल  प्रंप्रेजी में
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 परन्तु इस  विषय  में  कुछ  सन्देह  रहा  है  प्रौढ़  अब  हम  म  प्रकार  के  बिनौलों  को  उड़ान
 x

 के  लिए  उपयुक्त  उपाय
 पर रहे हैं

 तथा  समस्त  कपास  उगाने  वाले  भ्रमों  को  atc  विशेषतया

 गजरात  को  प्रमाणित  बिनौले  दिए  जायेंगे ।

 हाजी  :  क्या
 सरकार

 उस  महान  कठिनाई  से  अवगत  है  जिसका  सामना  कृषकों
 को  पड़े  के  कारखानों  द्वारा  उनसे  कपास  क्रय  करने  में  प्रायोजित  बिलम्ब  के  कारण  करना

 पड़  रहा  है
 शौर  क्या

 मैं  जान  सकता  हू ँकि  इस  कठिनाई का  सामना  करने  के  लिए  क्या  कदम

 art  जा  रहे हैं  ?

 राम  gun  सिंह  :
 माननीय  सदस्य  भी  वहाँ  थे  ak  वह  कुछ  कपड़े  के  कारखानों

 हक मं कारों  के
 संगठन

 से
 भी  सम्बन्ध  रखते  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वहू  कपास  उत्पादकों

 की  सहायता  करने
 के

 लिए
 उसी  प्रकार

 अपना  प्रभाव  डालेंगे  जिस  प्रकार कि  हम  डालते  रहे
 हैं  |

 श्री
 मेरा

 wet  विशिष्ट  इसका  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  यह  एक

 अखिल  भारतीय  महत्व  की  वस्तु  है  ।  कपड़ा  मिलों  द्वारा  कपास  के  क्रय  में  बिलम्ब
 द्वारा  मूल्यों  में  कमी  करने  तथा  उत्पादकों  को  कठिनाइयों  में  डालने  की  एक

 जित  चाल  चली
 जाती

 मैं  तो
 जो  कर  सकता  करूँगा  किन्तु  सरकार  इस  विषय  में

 क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 डा०  राम  सुलग  सरकार ने  पहला  कदम यह  उठाया  था
 कि

 जब  हमें  यह

 हुमा  कि  कुछ  प्रतिबन्ध  लगा  दिए  गए  हैं  तो  तुरन्त  ही  कपास  उगाने  वाले  समस्त  क्षेत्रों  च

 aa  वाले  सदस्यों  को  चर्चा  करी  के  लिए  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  शभ्रामंत्रित  किया

 गया  ।  माननीय  सदस्य
 को  भी  आमंत्रित  किया  गया  था  किन्तु  उस  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए

 कदाचित  उनके  पास  समय  नहीं  सदस्यों  द्वारा  जो  कुछ  भी  सुझाव  दिए  गए  थे  वे  सब

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकृत  कर  लिए  गए  ।  हम  उन  सुझावों  को  उचित  रूप  से  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे हैं  ।  इन  प्रयत्नों  के  कारण  कपास  के  मूल्यों में  कुछ  वुद्धि

 हुई

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  दैनिक  पत्रों  में  यह  समाचार  था  कि  माननीय  राज्य-मंत्री

 मे  बम्बई  में  यह  सरकार  का  कपड़ा  मिलों  को  सब  उत्पादकों की  लम्ब  रेशे  वाली

 तथा  छोटे  रेशे  वाली  कपास  खरीदने  के  लिए  बाध्य  करने  का  विचार  है  ।  इस  दिशा  में  कहां

 तक  कोई  कदम  उठाया  गया  है
 ?

 श्री  दाजी  :  यही  प्रशन  मैंने  भी  पुछा  था  ।

 डा०  राम  सुभग  मैंने  बैठक  में  यह  बताया  था  राष्ट्र के  हित  के  लिए

 तथा  उत्पादकों  को  दशा  में  सुधार  करने  के  लिए  यह  है  कि  कपड़ा मिल॑  कपास

 की  सारी  फ़सल  को  उपयुक्त  मूल्य  पर  खरीदें  कौर  यदि  किसी  ने  ऐसा  नहीं  किया
 तो  सरकार

 उसे  एसा  करने  के  लिए  बाध्य  कर  सकेगी  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  कर  सकेगी  का  क्या  अरथ  हूं

 १डा०  रास  सुभग
 क्योंकि

 उस
 बठक  में  मैंने  श्री  कामत

 को
 भी  अराम

 त्रित
 किया  था  ।

 हरि  विष्णु  कामत :  यह  प्रश्न  के  अतिरिक्त बात  है
 ।  fat  हम  सभी  बैठकों

 में
 भाग

 नहीं  ले  सकते  ।  भ्रामंत्रण  देना  तो  सही ही  है  ।

 tae  ara  में
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 महोदय
 :

 शान्ति  ।
 क्या  शब्द  का  प्रयोग  इसी  कारण  किया

 गया

 है  कि  श्री  कामत  वहां  पर  थे  ?

 पडा० राम  सुलग  नहीं  ।  हम  प्रगति  नीति  निर्धारित करना  चाहते  हैं  तथा
 उसे

 यथासम्भव  शीघ्र  कार्यान्वित  करना  चाहते  हैं  भ्र  प्रत्येक  सदस्य  को  हम  पूर्ण  विश्वास  में

 लना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  यदि  वे  कोई  मन्त्रणा  ही  न  तथा  जब  कपास  उत्पन्न
 करने  वालें  क्षेत्रों

 के  €०%  प्रतिनिधियों  द्वारा  दी  गई  मन्त्रणा  के  wat  कार्यवाही  तो  मेरा

 विचार  है  कि  उन्हें  उसको  स्वीकार  करना  चाहिए  ।  मैंने  उस  बैठक  में  बाध्यता  के  विधय  में  कहा

 था  परन्तु मुझे  विश्वास  है  कि  कपड़ा  मिलें  स्वयं  ही  आगे  पायेंगी  तथा  कपास
 की

 समस्त  फसल

 को  खरीद  लेंगी  ।  मैं  यह  देखूंगा  कि  समस्त  चाहे  वह  इन्दौर  की  हो  अथवा  होशंगाबाद

 जहां  से  कि  देनों  माननीय  सदस्य  राते  मार्च  से  पहिले  समय  पर  ही  खरीद  ली  जाय  ।

 fart  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  द्वारा  यह  श्रीनिवासन दिए  जा  रहे  हैं
 ।

 किन्तु  इनकी  कार्यान्वित  पर  ही  बहुत  कुछ  निर्भर  करता है
 ।  मुझे  यह  ज्ञात  नहीं  कि  कौन

 से

 अन्य  मंत्रालय  इसमें  सम्मिलित  हैं  ।  जब  कि  मिलों  को  कुछ  क्षेत्रों  से  कपास
 की

 उत्पत्ति  का
 Aaa

 दिया  जाता है  तो  सरकार  को  उन्हें  कपास  उत्पादकों  को  उपयुक्त  मूल्यों
 को

 देने  तथा  उत्पादकों

 क्वारा  उत्पन्न  की  गई  समस्त  कपास  को  उठाने  के  लिए  सहमत  करने  के  अनुनय  करने  में  इतनी  कठिनाई

 कयों  होती  है  ?

 मंत्री  स०  का०  :  मेरे  माननीय  ने  बताया  हे  कि

 प्रत्येक  सम्भव  कार्य  किया  जा  रहा  है
 ।

 किन्तु  मैं  उसे  कुछ  विस्तार  में
 बताऊंगा

 |

 श्री  हरिश  चन्द्र  माथुर
 :  सम्भव  से  कया  तात्पयं  है

 ?

 1  श्री  स०  का०  कृषि  मंत्रालय  कपास  के  केवल  उत्पादन  के  लिएਂ  उत्तरदायी  है

 तथा  अन्य  मंत्रालय  प्राय  बातों  के  लिए  ।  परन्तु  मैं  यह  दलील  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  दोनों  मंत्रालय  एकसूत्र

 होकर  कर  रहे  हैं  जिससे  कि  जहां  कहीं  भी  झ्रावश्यक  होता  है  तथा  जहां  कपास  उत्पादकों

 के  हितों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  हम  उस  मंत्रालय  से  प्रस्ताव  करते  हैं  कौर  इन  कार्यों  को  कराने  में

 उनका  सहयोग  लेते  हैं  ।  जिस  बात  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  वह  यह  है  कि  यदि  अ्रनुनय
 में  सफलता

 प्राप्त  नहीं  होती  तो  बाध्यता  श्रपरिहायं  रुप  से  श्रावक  हो  जाती  है  परन्तु  मुझे  पूर्ण  निश्चय

 @  कि  यह  मिल  मालिकों  के  लिए  एक  संकेत  तथा  चेतावनी  है  कौर  यदि  वट  इस  पर  समय  में

 ही  अमल  नहीं  करते  तो  दूसरा  कार्य  ग्रावश्यक  रूप  से  किया  ही  जायेगा

 गन्ने  के  मूल्यों  का  भुगतान

 श्री  विश्वनाथ राय

 1*९  at  विनती  मिश्र

 श्री  ag

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  कारखानों  द्वारा  १९६१-६२  मौसम  में  संभरित  गन्ने

 के  मूल्यों  की  पर्याप्त  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (  )
 कया  तुरन्त  भुगतान  करवाने  के  संबंध  में  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाये  हैं

 ;

 मल  dist  में
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 क्या
 सरकार  के  मूल्यों  का  भुगतान  न  किये  जाने  के  कारण  गन्ना  उत्पादक  संघों

 को  हुई  हानि  को  पूरा  करने  के  लिये  किसी  प्रस्थापना पर  विचार  कर  रही  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव
 :

 प्रौढ़
 (a)  ३१

 १९६३  को  CL
 लाख  रुपये  देय  थे

 ।
 यह

 FER L—-FE
 के  लिए  देय  गन्ने  के  कुल  मूल्य  का  एक

 प्रतिशत से  भी  कम  है  ।

 अवशिष्ट
 राशि  का  भुगतान  करवाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  कार्यवाही

 करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 नही ं।

 विश्वनाथ राय  :  क्या  सरकार  का  कोई  ऐसा  कदम  उठाने  का  विचार है  जिससे  कि

 कारखाने  के  मालिकों  को  गन्ने  के  संभरण  के  तुरन्त  ्  ही  गन्ना  उत्पादकों  को  वह  धन  राशि

 देने  के  लिए  विवश  किया  जा  सके  जो  कि  उन्हें  दी  जानी  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्र
 ०

 थामस  )  :  के  कारखानों का  यह

 परिचित  दायित्व  है  कि  वे  गन्ने
 की

 प्राप्ति  के  १४  दिन  के  arate  गन्ने  के  मूल्य  का  भुगतान

 कर  किन्तु  गन्ना  कारखानो ंके  सम्मुख  भी  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  wa  चोरी  के  मूल्य  का  लगभग

 ७० प्रतिशत  तो  गन्ने  का  मूल्य  ही  होता  है  ।  गन्ने  का  मोतम केवल केवल  चार  या  पांच  महीने  का  ही

 होता है  र  इसलिए  उन्हें  सारा  TAT  इन्हीं  चार  या  पांच  महीनों  में  लेगा  पड़ता है  ।  यह  हो  सकता

 है  कि  दादी ही  उनके  लिए  गन्ने  के  मूल्यों  का  १४  दिन  के  ग्रामर  भुगतान  करना  सम्भव न  हो  सके

 किन्तु  हमने  राज्य  सरकारों  को  कहा  है  कि  wa  का  मूल्य  समय  पर  ही  चुका  दिया  जोय  ।

 जहां  तक
 द्य  PERQ  का  सम्बन्ध  है  गन्ने  के  कुल  मूल्य  का  केवल

 ०
 '

 ८७  प्रतिशत ही  देना

 शेष है  ।  जो  ११४  करोड़  रुपया  दिया  जाना  उसमें से  वह  १३  करोड़  ऊपर  पहले

 ही  दे  चुक  हूं  इस  प्रकार  लगभग  €€  लाख  रुपया  देना  बाकी  है
 ।

 जहां  तक  वर्तमान

 वर्ष  का  सम्बन्ध  जो  ४४  करोड़  रुपया  दिया  जाना  है  उसमें  से  ३२  करोड़  रुपया  पहिले

 दिया  जा  चका  है  शर  केवल  १२  करोड़  रुपया  दिये  जाने  के  लिए  बाकी  है  ।

 विश्वनाथ  राय  :
 गन्ने  के  मूल्यों  को  समय  पर  भुगतान

 न
 करने  की  अराम  नीति  को

 देखते
 क्या  सरकार  ने  किसी  भी  वर्ष  गलने  के  मूल्य  का

 दो
 सप्ताह  के  ही  भुगतान

 कराने  कें  लिए  कोई  कदम  उठाया  है  ?

 fat  श्र०  स०  थामस :  मैंने  बताया  है  कि  यह  एक  परिनियत  दायित्व  है  परन्तु  यह  हो  सकता

 है  कि  सब  मामलों  में एक  पखवारे  के  भ्रमर  ही  भुगतान  करना  सम्भव न  हो  सके  ।  यह
 राज्य

 सरकारों  के  लिए  है
 कि

 वे  राजस्व  age  atafaaa —- a  के  अन्तत  इसे  लागू  करने
 के  लिए

 कदम  उठायें  तथा  eq  उपाय  करें  ।  हम  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिए  लिख  रहे  हैं
 ।

 गधी  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  :  क्या  भ्र भी  तक  किसी  गन्ने  के  कारखाने  के  मालिक  के  विरुद्ध

 गन्ने  के  मलय  का  भुगतान  न  करने  के  कारण  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 Tei  प्र्०  म०  हां  ।  राजस्व  वसूली  शभ्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  उनके  विरुद्ध

 कार्यवाही की  गई  है  ।

 fort  राघेलाल  ब्यास  :  क्या  सरकार  का  राजस्व  वसूली  प्रक्रिया  अपनाने  के  बदले  गन्ना

 कारखानों  के  लिए  कुछ  दंड  विहित  करने  का  विचार  है
 ?

 far  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव  (aft

 परिनियम के  दंड  विहित  है  ।

 मूल भंप्रेजी में
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 ait  जगदेव  सिंह  सिद्धान्त
 :

 जिन  क्षेत्रों  में  कि  गन्ने
 की

 कमी  है  कया  उन  क्षेत्रों  के  किसानों

 को  सहयोग  देने  की  किसी  योजना  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?

 गन्ने
 की

 खेती  बढ़ाने  के  लिए
 ?

 थी  सिंह  feared  जी  at  |

 अघ्यक्ष  महोदय
 :

 गन्ने  की  कीमत  पहलें  ही  नहीं  मिल  रही  है  श्राप  TH  की  खेती

 बढ़ाने  के  लिए  कह  रहे  हैं
 ।

 tsi  विधान  प्रसाद
 :  उपबन्धों के  अंतगर्त  PEKE  से  ya  घोषित  किए  गए  अधिलाभांश

 में  से  कितना  मिल  मालिकों  द्वारा  कृषकों  को  दिए  जाने  के  लिए  बाकी  है  ?

 |: (५  थामस  :
 जहां  तक  अधिलाभांश  का  सम्बन्ध  सभा  को  यह  ज्ञात  है  कि

 संसद्‌  में  हाल  ही  में  श्रावक  विधान  अधिनियमित  किया  गया  था  कौर  तदनुसार ही  कारखानों

 द्वारा
 दी  जाने  वाली  नियत  की  जा  रही  है  कौर  उसके  बाद  ही  वह  कृषकों  को  दे  दी

 जायेगी

 eft  fader:  sar  कारखानों  दारा  कुछ  ब्याज  भी  दिया  जाता  है  ;  यदि  तो  उसकी

 दर  हैं  ?

 fet |* (५  | (-  थामस
 :
 मैं  किसी  ऐसे  कारखाने  को  नहीं  जानता  जो  कि  ब्याज  देता  हो  ।

 श्री  रा०  स०  तिवारी :

 थी  में  वेंकटासुब्बेया

 योगेन्द्र  झा

 sit  दो

 थी  wo  Co  चक्रवर्ती

 श्री  aa सिह

 श्री  यद्यपि fag

 भरी  विद्याचरण  दाल

 थी  इन्द्जीतलाल  मल्होत्रा

 |  श्री

 |  शौ  स०  मो०  बनर्जी

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त
 |

 थ्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :

 थ्री  रामेश्वर प्रसाद  सिंह  :

 थी  प्रकादावोर  शास्त्री

 थी  जगदेव  fag  सिद्धान्त :

 थ्री  Wo

 |  राज  :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 योजना  झ्रायोग  ने  राष्ट्रीय विकास  परिषद्‌  की  स्थाई  समिति

 को
 एक  योजना  भेजी  जिसके  अनुसार  कृषि  उत्पादन  बढ़ाया  जायेगा  तथा  प्रत्येक  राज्य  के

 जिलों  को  इस  कायें  के  लिये  चुना  जायेगा  ;
 noes  een  ae  a

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  उन  जिलों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  जा  रही  है  ;  कौर

 क्या  सहायता  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  जायेगी  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ?

 कृषि  मंत्री  राम  fag  ):  जी  हां  ।

 ate  (7).  पूछी  हुई  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा  की  टेबल  पर  रख  दिया
 | गया

 विवरण

 (2)  राज्य  सरकारों  से  प्रार्थना  की  गई  है  कि  वे  एक  अतिरिक्त विस्तार  अधिकारी

 तथा  पर्याप्त  संख्या  में  ग्राम  सेवकों  की  नियुक्ति  करके  विस्तार  स्टाफ  को

 aes  करे  ताकि  प्रत्येक  ग्राम  सेवक  को  सधन  खेती  की  Voog  एकड़ से

 प्रिक  भूमि की
 देखभाल  न

 करनी

 (२)  यह  सुझाव दिया  गया  है  कि  पौद  रक्षा  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  उपदान
 की

 मात्रा  को  २५  प्रतिशत  से  ५०  प्रतिश्त तक  बढ़ा  दिया  जाये  कौर  इस  खर्चे

 की  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  श्रद्धा  बांट  लें  |

 (३)  विभिन्न  क्षेत्रों
 में  चावल

 तथा  घान
 की

 खरीद
 के

 लिये  एक  उचित  क्रय  मूल्य

 निर्घारित  कर  दिया गया  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया जा  सके कि  किसान

 को  इस  उत्पादन  के  लिये  लाभकारी  कीमत  मिल  सके  ।

 (४)  राज्यों
 को  कहा  गया  हैकि वे  चावल  उत्पादन के  लिये  sae  उपकरणों

 की  खरीद  के  लिये  किसानों  तथा  पंचायतों  को  २५  प्रतिशत उपदान  दें  ।

 २.  चुने  हुए  जिलों  में  बाजरा  तथा  दालों  के  लिये  सुखी  खेती  ate  सघन  उत्पादन  कार्यक्रम

 (2)  सुझाव  दिया  गया  है  कि  चावल  की  तरह  बाजरे तथा  दालों  के

 लिये भी  खण्डों के  विस्तार  स्टाफ  को  सूद  किया  जाये
 ।

 (२)  दन  फसलों  के  उत्पादन को  बढ़ाने  हेतु  कृषि  औजारों  के  लिये  २५  प्रतिशत

 विद्वेष  रूप  से  स्वीकार किया  गया  यह  भार  पूर्ण  रूप
 से  भारत

 सरकार  ही  उठायेगी  ।

 उपरोक्त  दोनों  प्रोत्साहनों के  अलावा  फुहारने तथा  बुरकने

 के  यन्त्रों  और  फासफोरस ger  उबर कों  के  लिये  २४  प्रतिशत  उपदान  जो

 पहले ही  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के भ्रत्तगंत  उपलब्ध  से  भी  लाभ

 उठाया  जा  सकता है  I

 ३.  सब्जियों की  सघन  gong

 (१)  सब्जियां  उगाने के  इच्छा  किसानों  को  सब्जियों  के  बीज  रियायती  दर  पर

 देने  का  प्रस्ताव है

 मूल  अंगरेजी
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 श्रावइ्यकता के  समय  केन्द्रीय  सरकार  सब्जियों  के  बीजों  की  उपलब्धि तथा

 सम्भरण  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देगी  ।  इस  काय  के  लिये

 राज्य  सरकारों  को  अल्पकालीन  ऋण भी  दिया  जा  रहा है

 ४.
 कपास तथा  तिलहन

 (१)  उन्नत बीज  :  संकर  sear  तथा  जूट  की  भारती  मूंगफली तथा  तिलहन  के

 लिये  भी  उपदान  मिल  सकेगा  शर  इस  उपदान का  भार  केन्द्रीय  तथा

 राज्य  सरकार  में  पौधा  शप् ना धा  बाटेंगी  ।

 (2)  वनस्पति  रक्षा  सम्बन्धी  कार्य
 :

 aa  तक  कीटनाशी  तथा

 बुरकने  श्रादिके  यन्त्रों  केवी  में  लागत  के  ५०  प्रतिशत भाग  तक  के

 लिये  उपदान  दिया  जाता  था  ate  इस  राशि  को  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार

 आधी  आधी  बांटती  थीं  ।  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  किया है  कि  वह  भविष्य

 में  उपदान के  24.0  प्रतिशत भाग  को  दे  देगीਂ  इस  बात  का  आग्रह  न

 करेगी कि  राज्य  सरकारें  भी  बराबर  की  दें

 ( ?)  उम्रकैद  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को  कपास के  लिये  उर्वरकों  का

 अतिरिक्त कोटा  देगी  ।  यह  कोटा ve  ale  के  होगा

 जोकि  राज्यों  को  पहले ही  मिल  रहा है

 (४)  अल्पकालिक ऋण  :  किसानों  द्वारा  उन्नत  बीजों  की-खरीद  तथा  उनके

 वितरण  के  लिये  राज्य  सरकारों  द्वारा  अल्पकालिक  ऋण  दिय  जा  रहे  हैं  ।

 की  खरीद  तथा  उनके  वितरण  के  लिये  उत्पादकों  को  भी  ऋण  दिये

 जा  रहेगें  ।

 (५)  तकनीकी  माग दर् दान  :  राज्यों  में  कपास  के  विकास  से  सम्बन्धित  ATTY

 के  लिये  तीसरी  योजना  के ग्रन्तगंत  पर्याप्त  स्टाफ  उपलब्ध  कर  दिया  गया  है

 ताकि  कपास  उत्पादकों  को  कपास  उत्पादन के  उन्नत  तरीकों  के  बारे में

 सलाह दी  जा  सके

 (६)  पंकज
 प्रोग्राम

 :  पैकेज
 प्रोग्रामों

 के
 श्रन्तगंत  अतिरिक्त स्टाफ  की  नियुक्ति

 के  लिये  व्यवस्था  की  गई  ऐसे  अतिरिक्त  स्टाफ  पर  होने  वाले  खर्च
 को  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  समान  रूप  से  बाँटेगी  |

 थ्री
 (०

 ato  तिवारी :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे कि  देना  में

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  हर  एक  प्रान्त  के  जिलों  को  जो  मदद  दी  जाने  वाली  वह

 रुपयों  केरूप  में  दी  जायगी  या  deed  इरादी  केरूप  में  उनको  मदद  दी  जायगी ?

 डा०  राम  सुलग  मशीनों कौर  कृषि  भ्रौजारों  के  लिए  २४५  प्रतिश्त  सबसिडी दी

 जाती है  ।  दवाओं  के  लिए  भी  ५०  प्रतिशत  सबसिडी  दी

 जाती  जिसका कि  २५  प्रतिशत  भाग  केन्द्रीय  सरकार  वहन  करती

 श्री
 to  स०  तिवारी :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  भी  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह

 सहायता  प्रान्तों  के  मंत्रियों  या  प्रान्तीय  सरकारों  से  पूछ  कर  दी  जायगी  या  यहां  से  उसका

 सीघा  सम्बन्ध

 डा०  राम  सुभग  fag
 :

 सारी  सहायता  राज्य  सरकारों  की
 राय  से  और  उनकी  मार्फत

 दी  जाती है  ।

 fat  |" हू  बेंकटासुब्बया  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  विभिन्न  राज्यों  में  खाद्य

 उत्पादन को  बढ़ाने  के  लिये  की  गई
 विविध

 ः  ों  का  उल्लेख  है
 किन्तु

 भूमि  को  खेती

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 योग्य
 बनाने  तथा

 खाद्य  उत्पादन
 को

 तेज  करने के  हेतु  किसानों  को  दी  जाने  वाली  ऋण

 संबंधी  सुविधाओं  का
 उल्लेख  नहीं  क्या  किसानों  को  ऋण  सुविधाएं  देने  की  कोई

 व्यवस्था है

 fete  राम  सुलग  कृषि  उपज  ag  के  लिये  ऋण  एक  go  महत्वपूर्ण

 साधन है  कौर  कृषि  ऋण  के  तौर पर  २४०  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया गया  था  |  यह

 सहकार  मंत्रालय  केन्द्र  भ्राता  यह  राशि  पिछले  वर्ष  दी  गई  थी  ।  राज्य  सरकारों

 द्वारा  लगभग
 ४०

 करोड़  रुपया
 तकावी

 ऋण  के  तौर  पर  गया  था  ।  चूंकि यह

 भद  सहकार  मंत्रालय  के  शरन्तगेंत  जाती  इसका  यहां  उल्लेख नहीं  किया
 गया  ॥

 १  श्री  विद्याचरण  शुक्ल
 :

 यह  बताया  गया  है  कि  घान  के  उत्तम  उत्पादन के  लिये

 प्रोत्साहन  के
 तौर  सरकार  द्वारा  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उचित  क्रय  मूल्य  निश्चित  किये  जा

 क्या
 इन  मूल्यों  को  बाजार  में  धान  की  फसल  wa  से  काफी  पहले  भ्र घि सूचना

 द्वारा  निश्चित  किया  जाता  tar  मूल्य  निश्चित  करने  का  काम  प्रादेशिक

 छोड़ा  जाता  है  ?  निदेशकों
 पर

 रामसुभग लगभग  दो  महीने पहले  यह  घोषणा  की  गई  थी  ।  भविष्य

 में  चीजें  निश्चित  करते  समय  हम  aro  सदस्य  की  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे
 ।

 श्री  तिरुमल  राव
 :  क्या  सरकार  ने  खाद्य  उत्पादन  कौर  कृषि  संबंधी ऋण  के

 विषयों  को  एक  मंत्रालय  के  ania  at  वांछनीयता पर  विचार

 किया

 १डा०  राम  Gan  सिह
 :

 यह  एक  सुझाव

 pat  इखजीतलाल  मल्होत्रा
 :  विवरण  में  प्रत्येक  मद  के  नीचे  बताया  गया  है  कि

 ग्राम  सेवक  ae  खण्ड  कर्मचारी  बढ़ाये  जाएंगे  ।  कया  ये  खंड  कर्मचारी  खाद्य  तथा  कृषि

 मंत्रालय  कैथरिन  होंगे  या  सामुदायिक  मंत्रालय  केसरी
 ?

 राम  सुलग  सिह  वे  काम  कर  रहे  है  जैसे  वें  पहले  करते  रहे  हैं
 ।

 खाद्य

 कृषि  मंत्रालय  तथा  सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  दोनों  पूर्ण  सहयोग  के  साथ

 काम  करते  हैं  इन  कामों  को  किसानों  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 थी  दौ०  उठ  फार्मा  :  विवरण  में  शब्द  का  बार  बार  प्रयोग  किया  गया

 प्रत्येक  काम के  लिये  श्रमिक  सहायता  दी  जा  रही  कृषि  afr

 नाशक  दवाइयों  शादी  के  वितरण  के  लिये  क्या  प्रबंध  किया  जा  रहा  है  ?  यदि  ये  चीजें

 बहुतायत &  नहीं दी  जा  रहीं तो  शरथ  सहायता  देने  का  क्या  लाभ  है
 ?

 डा०  रामसुभग  सिंह
 :

 नाइट्रोजन  aaa  उवंरक  को  मात्रा  प्रतिदिन  बढ़  रही  gl  इस

 वर्ष  हम  ने  '४-£  लाख  टन  बांटा है  ।  जहां  कहीं  कोई  बीमारी का  पता  चलता

 यदि  बीमारी  पूंजी  फसल क्षेत्र में  तो  हम  अपनी  विमान  इकाई  की  सेवा  wea

 इकाइयों  को  भेज  ह  कौर  हम  दवाई  छिड़कवाते  हें  ।  प्रत्येक  पंकज  जिले  में  कृषि  के  श्रौजार

 बनाने कें  लिये  एक  वकंशाप  स्थापित  की  गई  है  ।  खंडों  क  द्वारा  भी  हम  कुछ  क्षेत्रों  में  खेती

 के  उत्तम  श्रौजार  बांट  रहे  हं  ताकि  उत्पादकों  को  इस  सहायता  का  पूर्ण  लाभ  प्राप्त  हो  ।

 श्री  प्र०  रं चक्रवर्ती  :  इस  उत्पादन  वृद्धि  के  लिये  विशिष्ट  क्षेत्र  नियत  करने  की  क्या

 mar  है  ?
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 राम  सुभग  राज्य  सरकारों  is  परा  मां  से  ये  जिले  चुने  जाते  हैं  गौर
 मुख्य

 खास  कर
 धान  के  लिये  यह  है  कि  उस  क्षेत्र  में  सिचाई  की  सुविधाएं  विद्यमान  हों

 ।  ज्वार

 ait  दालों  के  लिये  कसौटी  यह  है  कि  वे  क्षेत्र  मुख्य  रूपेण  ज्वार  तथा  दालें  पेदा  करने

 वाले  क्षेत्रों  हों  ।

 श्री  प्रकाशवोर  शास्त्री  :  योजना  आयोग  की  इस  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  ने  पिछली  दो

 पंचवर्षीय  योजनाकारों  में  निर्धारित  लक्ष्य  तक  कृषि  उत्पादन  न  पहुंचने  के  सम्बन्ध  में  भी

 कोई  श्रसन्त्ोष व्यक्त  किया  यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  बतलाये  गये  हैं  ?

 डा०  राम  fag
 :

 अब  में  हम  लोगों  को  तो  कोई  ख़ास  इस  रूप  में
 लिख  कर

 दिया  नहीं  है  कि  ग्र सन्तोष है  ।  अरब  प्रसन् तोष  के  लिए  अगर  कारण  कोई  यह  कहें  कि  जो  ४

 मिलियन  एकड़  सिंचाई  का  साधन  बनाया  गया  था  उस  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  तो  उस  के  लिए

 खाद्य  श्र  कृषि  मंत्रालय  कहां  तक  जवाबदेह  है  यह  खुद  माननीय  सदस्य  समझ  सकते  हैं
 ।

 fet  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 विवरण  में  बताया  गया  है  कि  घान  ak  चावल  के  उचित  क्रय

 मूल्य  विविध  क्षेत्रों  में  निश्चित  किये  गये  हैं  ।  क्या  यह  मूल्य  सं विहित  रूप  से  निश्चित  किये  गये

 हैं  ?  इस  को  निर्मित  करने  के  कया  कारण  यदि  संविहित  रूप  में
 मूल्य

 निश्चित  नहीं  किये

 जाते
 तो

 सरकार  उन  को
 इसी

 लागू  करने  का  विचार  करती  है  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  सरकार  इस  को  उसी  प्रकार  लागू  करनें

 का  इरादा  करती  हे  जैसे  वह  गेहूं  शादी  के  मामले  में  लागू  करती  यह  कह  कर  कि  यह  निम्नतम

 मूल्य  है  ।  निस्संदेह  हम  यह  अपेक्षा  नहीं  रखते  कि  मूल्य  इतने  ग्रीक  गिर  जाएं  किसान  निम्नतम

 पर्रा  जाएं  |  किन्तु  यदि  मूल्य  निम्नतम  तो  सरकार  माल  को  बाजार  से  खरीद  लेती  है

 ताकि  किसानों  को  हानि  न  उठानों  पड़े  ।

 माल-डिब्नों  की  कमी

 1११.  डा०
 लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी

 :  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 माल-डिब्बों  की  कमी  के  बारे  में  aa  तक  की  स्थिति  कया है  ;  कौर

 इस  संबंध  में  स्थिति  को  ofae  संतोषजनक  बनाने  के  बारे  में  हाल  ही  में  क्यां

 कदम  उठाये गये  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  शाहनवाज  बौर  विवरण
 सभा  पटल

 पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 नवम्बर  १९६२  के  अन्त  में  योजना  उपबंध  के  मुकाबले  में  लगभग  १२१००  ब्राड

 गेज  कौर  ४६००  मीटर  गेज  माल  डिब्बों  की  कर्मी  थी  ।

 माल  डिब्बों  का  उपयोग  बढ़ाने  के  हेतु  निम्न  उपाय  किये  जाते  हैं

 (१)  अन्य  दिनों  के  समान  स्तर  पर  रविवार  को  कोयला  की  लदाई  का  माल  खान

 तथा  ईधन  मंत्रालय  के  साथ  उठाया  गया  है  ।

 (२)  बड़े  उद्योगों  को  कहा  गया  है  कि  वे  रविवार  att  छुट्टियों  को  उतनी  ही

 लदाई  करवायें  जितनी  अन्य  दिनों  में  करवाते  x a!  Cee  eee  ae  eeel
 \o
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 (३)  एक  माल  डिब्बे
 की  ढोने

 की  क्षमता  से  २  टन  तक  अधिक  लदान  करने  की
 भ्र तुम ति  देकर  प्रतीक  माल  ढोने  का  आन्दोलन  चलाया  गया  है  ।

 (४)  मार्श लिंग  az  टर्मिनल  वार्डों  तथा  ट्रांदिपमेंट  स्थानों  पर  माल  डिब्बों  के  अनावश्यक

 रोके  जाने  को  रोकने  के  लिये  माल  डिब्बा  श्रीनगर  संगठन  का  काम  तेज  किया

 गया है  ।

 (५)  संवहन  को  तेज  करने  के  लिये  रेलवे  में  डीजल  तथा  बिजली  का  प्रयोग  धीरे  धीरे

 क्या  तेजी  के  साथ  किया  जा  रहा  है  ।

 (&)  मार्श लिंग  तथा  मीनल  aret  तथा  ट्रांशिपमैंट  स्थानों  को  नये  ढंग  से  जिससे

 fe  प्रतीक  यातायात  को  संभाला  जा  सके  |

 (७)  लाइन  को  डबल  fared  क्रासिंग  स्टेशन  बनाने  सिगनल  शादी  की
 व्यवस्था  में  सुधार  करने

 के  लाइन  क्षमता  कार्यों  को  द्वारा किया  जा

 है  ताकि  माल  यातायात की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  लाइन

 क्षमता  पर्याप्त  हो  ।

 (८)  जहां  संभव  हो  ब्लेक  लोगों  द्वारा  विविध  वस्तु ग्न ों के  ले  जाने  का  काम  तेज  करना I

 (&)  द्रुतगामी  परिवहन  सेवा  ग्रोवर  द्रुतगामी  माल  गाड़ियां  चलाना  ताकि  महत्व

 नगरों  के  बीच  माल  द  करता  के  साथ  ले  जाया  जा  सके  ।

 लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  विवरण  से  प्रतीत  होता  है  कि  नवम्बर  १९६२ के  प्रीत  में

 योजना  व्यवस्था के  मुकाबले  में  लगभग  १२१००  ब्राडगेज  प्रौढ़  ४६००  मीटर  गेज  माल  डिब्बों

 को  कमी  थी  ।  कया  इस  कर्मा  के  चलते  रहने  की  सं  भावना  है  अथवा  सरकार  यह  ग्रास  करती

 है  कि  इस  योजना  में  हम  योजना  व्यवस्था  के  मुकाबले  में  इस  कमी  को  पूरा  कर  और  यदि

 कर
 सकेंगे

 तो  कसे  इस  को  पूरा  किया जा  सकेगा  ?

 fat  शाहनवाज़ खां  :  हमें  विश्वास  है  कि  हम  इस  कर्मी  को  पुरा केर  सकेंगे  ।  PEK  १-६२

 देश  में  चार  पहियों  art  माल  डिब्बे  १६०००  बनाये  गये  थे  तथा  FERRERS  में  Wooo

 PERR  में  ३३०००  |  अतः  इस  कमी  को  पुरी  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगा

 wetter  feet  जो  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  उन  की  व्यापक  योजना  पटल

 पर  रखे  गये  विवरण  मैं द  गई  क्या  इस  बात  का  शभ्रनुमान  लगाया  गया  है  कि  यह  योजना  भूतकाल

 में  क्यों  अच्छी  तरह  नहीं  चलती  रही  प्रौर  क्या  अब  इस  को  सुधारा  जा  सकता  है  अर  यदि

 हां  तो  किस  तरीके  से
 ?

 पच्ची  श्ञाहुनवाज खां  :  ara  गये  उपायों  के  परिणाम  अच्छे  रहे  हैं
 ।

 वास्तव  में  हम

 लक्ष्य  में  बढ  गये  हैं  जो  इस  वर्ष  में  माल  यातायात  ढोने  के  लिये  नियत  किया  गया  था  ।

 लक्ष् मीम लल  सिंघवी  क्या  विवरण  में  उल्लिखित  विविध  उपायों  का  कोई  मूल्यांकन

 किया  गया  है  att  क्या  प्रत्येक
 उपाय  का  मूल्यांकन  किया  गया  है

 कि
 प्रत्येक

 उपाय  चला

 क्या  सरकार  A  इस  प्रकार  HT  कोई  मुल्यांकन  अथवा  झ्रध्ययन  किया है  ?

 fait  शाहनवाज़  खां  :  इस  प्रयत्न  को  प्राप्त  परिणामों  से  जा  सकता  और  जैसा

 कि  मैंने  अप्रैल  १९६२  से  जनवरी  १९६३ तक  पिछले  वर्ष  की  तलना  में  ३४  लाख

 मूल  att  में



 ३०  १८८४  मौखिक  उत्तर  ye

 टन  अधिक  यातायात  ढोया  गया  था  ।  जैसा  कि  मैं  ने  बताया  यह  वास्तविक  लक्ष्य  से  श्रमिक है  जो

 इस  वर्ष  १२७  लाख  टन  नियत  किया  गया  था  ।  हम  लक्ष्य  से  बढ़  गये  हैं  ।

 डा०  गोविन्द  दास  :  क्या  यह  बात  सही  है  कि  इन  वैगनों  की  कमी  की  अड़चन  कुछ  क्षेत्रों

 में  कम  है  ate  कुछ  क्षेत्रों  में  अधिक  है  ?  क्या  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  सब  क्षेत्रों

 में  समान  रूप  से  वेगास  दी  ताकि  ant  वेगास  के  सम्बन्ध  में  gear  हो  वो  वह

 सब  क्षेत्रों में  समान  रूप  से

 थी  शाहनवाज़  खां
 :  यह  सही  है  कि  कहीं  कहीं  ज़रा  ज्यादा  कमी  महसूस  खासकर

 के  बेज् वादा  से  जनब गि  मद्रास  की  डायरेक् दान  में  भ्र ौर  कुछ  नायें-ईस्ट  फ्रंटियर

 रेलवे  में  क  के  ०.

 डा०  गोविन्द दास  :  प्रौढ़  मध्य  प्रदेश  में  ।

 झष्यक्ष  महोदय
 :  इस  के  बिना  तो  यह  सवाल  करने  का  माननीय  सदस्य  का

 जो
 मतलब

 वह  तो  नहीं  दा  ।

 थी  शाहनवाज खां  :  जहां  जहां
 उन  की  कमो  महसूस  हुई  वहां पर  हालात  को  सुधारने

 के  लिए  एक  दाम  उ  एए  जा  रहे  हैं  ।

 1  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  विवरण  में  बताया  है  ० “बड़े  नगरों  के  बीच  afl  var  पुर्वक  यातायात

 ढोने के  लिये  द्वुतपरिवहन  सेवा  att  द्रुतगामी  माल  गाड़ियों  का  चलाया  जाना  (1  ae  सेवा  किन

 नगरों  में  आरम्भ  की  गई  है  ?

 fat  शाहनवाज  खां
 :

 ये  सेवाएं  देश  के  सभी  बड़े  नगरों  के  बीच  चल  रही  है  ।

 att  विभूति  मिश्र  :  क्या यह  सही  है  कि  ब्राड-गेज  पर  सरकार  जितना  ध्यान  देती

 मीटरगेज पर  वह  उतना  ध्यान  नहीं  देती  है
 ?  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 मीटरगेज  पर  वे गन्ज  को  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रही  है  ?

 aft  शाहनवाज  खां  :
 माननीय  सदस्य  ने  जो  फ़रमाया  वह  सही  नहीं  है  ।  मीटर-गेज पर  भी

 उतनी  ही  तवज्जह  दी  जाती  जितनी  कि  ब्राड-गेज  पर  ।

 थी  कमल  नयन  बजाज
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  चांदा  एरिया

 जहां  पर  कोयला  काफ़ी  जाता  वेगास  की  कमी  को  वजह  से  नोबल  व्यापार  में  कौर  काटन

 तथा  दूसरी  चीजें  ले  जाने  में  काफी  डिस्ट्रेस  हो  रही  है
 ?

 जैसाकि  माननीय  श्री  विभूति  मिश्र

 ने  पूछा  मैं  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  जी  जानते  हैं  कि  Wee y

 मंडोर  खासकर शूगर  एरियाज  जहां  शुगर  फैक्ट्रिज  शुगर  भेजने के  लिए  परवानगी  मिलਂ

 जाती  लेकिन  वेगन्ज़
 न

 मिलने  के  कारण  माल  के  डिस्  ब्यान  में  दिक्कतें  पैदा  हो  रही  हैं  ।  क्या

 मंत्री  महोदय  इस  तरफ़  ध्यान  देंगे
 ?

 झष्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  के  केवल  एक  ही  प्रदान  का  उत्तर  दिया  जाये  |

 थी  विभूति  मिश्र  :  अध्यक्ष  ग्राम  दोनों  प्रदनों  का  जवाब  दिया  तो  अच्छा

 होगा  |

 श्री  शाहनवाज  जैसाकि  मैं  ने  श्रेय  किया  इस  बरस  जो  लोडिंग  की  पोज़ीशन  वह

 पहले  बरसों  से  बेहतर  है  प्रौढ़  जो  तकलीफ़
 पहले  महसूस

 होती  उस  से  कम  है  ।
 इस  क

 पता  इस



 है  मौखिक  उत्तर  १९  १९६३

 से  चलता  है  कि  हमारे  ऊपर  कितनी  शभ्राउटस्टैंडिग  डिमांड  हैं  ।  ३१

 १९६२  को  ब्राड-गेज  पर  श्राउटस्टेडिंग  रजिस्ट्रार  €७  हज़ार  जबकि  ३१

 १९६३  यानी इस  यह  फ़िगर  ६४,२००  के  लगभग थी  ।  इस  से  ज़ाहिर  है  कि  आउटस्टैंडिंग

 रजिस्ट्रेशन  लगभग  €८  हज़ार से  ६४  हज़ार तक  रह  इसी  तरह  मीटर-गेज  पर  आउटस्टैंडिंग

 ४६,३००  से  ४०,५००  रह  गई  |  इस  से  पता  चलता  है  कि  डिपो ज़ी दान  रोज-ब-रोज़

 बेहतर  होती  जा  रहे  है  ।

 उत्पादन

 qo  बेंकटासुब्बया
 sat

 थी  श्रीनारायण दास

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  at  में  खाद्यान्नों  जिस  में  बाजरा  इरादी  शामिल  के  उत्पादन

 में  कोई  वृद्धि  हुई  भर

 यदि  तो  कितनी
 ?

 fare  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  (  )  चालू  ay

 में  बाजरा  समेत  खाद्यान्न  के  उत्पादन  का  श्रीमान  खेती  PERW—-KR  की  समाप्ति  समीप

 लगभग  जून-जुलाई  gece F  सभी  खाद्यान्न  फसलों  के  भ्रमित  भारतीय  अन्तिम  ware

 जारी  होने  के  मालूम  कुछ  मोटे  संकेतों  से  पता  चलता  है  कि  FER V—KF

 में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कुछ  अधिक  होगा  |

 सवाल  पेदा  नहीं  होता  ।

 श्री  में  बेंकटासुब्बया  तीसरी  योजना  में  समूचे  खाद्य  उत्पादन  में
 ६

 प्रतिशत

 वार्षिक  वृद्धि  का  विचार  क्या  वह  लक्ष्य  प्राप्त  कियां  गया  है
 ?

 डा० राम सुभग सिंह राम  gat  सिंह  :  बाजरा  मकई  रागी  तथा  कुछ  अन्य  छोटे  aaa

 के  बारे में  १९६२-६३ में  ८  प्रतिशत  तक  वृद्धि  हुई  है  ।  किन्तु  जिसकी  मेंने  मुख्य  उत्तर

 में  कहा  है  वास्तविक  sins  खेती  वर्ष  की  समाप्ति  के  दिये  जाएंगे
 ।

 हमें  आशा  है  कि

 लक्ष्य  पुरे  हो  जाएंग े।  क्योंकि  खेती  में  खेती  मौसम  का  .  होता  प्रति वर्ष  समूचे

 उत्पादन  का  सही  waaay  नहीं  जा  किन्तु  हम  तीसरी  योजना  में  निश्चित

 लक्ष्य  को  पुरा  करने  की  दिशा  में  क्राम  कर  रहे  हैं  हम  ara  करते  हैं  कि  यह  लक्ष्य

 पूरा  हो  , जाएगा ।

 गप्पें  बेंकटासुब्बया
 :

 ऐसी  शिकायत  हुई  है
 कि

 देश  में  उपलब्ध  समूची

 सिचाई  व्यवस्था का  उपयोग  नहीं  उठाया  गया  जिसके  फलस्वरूप धान  के  मामले

 में  समूचे  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  ate  यदि  ऐसी  बात  तो  क्या  देश  में  की  गई  सिंचाई

 व्यवस्था  के  उपयोग  के  मानें  में  खाने  वाली  बाधाओं  को  हटाने  के  लिये  सघन  प्रयत्न

 किये जा  रहे
 वना

 मल  dud
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 राम  सुलग  सिंह :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  की
 भोर

 से  हमने  योजना  आयोग

 तथा  हमारी  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  को  सुझाव  दिया  था  कि  देश  में  उपलब्ध  समस्त
 जल

 मेंने  योजना  wart  को  भी  कहा  था  कि संसाधनों  का  उपयोग  किया  जाना

 हमें कम  से  कम  एक  परियोजना  दामोदर  घाटी  निगम  या  कोई  wa  क्षेत्र  दे  दें

 जहां  जल  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया  गया  था  कौर  मेंने  कृषि
 मंत्रालय

 की
 कौर  से  कहा  कि

 हम  उस  की  ate  ध्यान  देंगे  श्र  मंत्रालय  समूचे  जल  साधनों  का  पर्ण  लाभ  उठायेंगे
 |

 श्री  तुलसीदास  जाधव  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  PERR—ER  कौर  PERR-K 4

 में  जो  पैदा  उस  की  क्वालिटी  कया

 डा०  राम  सुलग  fag:  करीब ८  करोड़  टन  के
 कुल  खाद  पदार्थ  वाला

 उस  से  थोड़ा  सा  कम  या  भ्रमित  चाहे  हो  ।
 होता

 भी  घ०  प्र०  जैन
 :

 में  समझता हूं  कि  खरीफ  १९६६२  के  उपलब्ध
 खरीफ

 १९६२  क्ले  उत्पादन  के  ये  भ्रांकडे  १९६१  के  ७  की  तुलना  में  कम  है  या

 taro राम  सुभग  मेंने  यही  कहा  है
 जब

 अपने  उत्तर  में
 मेंने  कहा  कि

 रागी  wk  aa
 चीजों  का

 felt घ०
 प्र०  जेन  में  कुल  उत्पादन  जिसमें  घान  शामिल  ee  बारे  में  पूछ

 रहा

 डा०  राम  gut  सिंह
 :  में  बाद  में  घाव  कौ  कुल  उपज  के  ah  बताऊंगा  किन्तु

 मकई  भर  प्रत्य  चीजों  के  मामले  में  उत्पादन  १९६२  की  तुलना  में
 ८

 प्रतिशत  तक

 बढ़ा है

 जी  श्र०  प्र०  =|  मेरा  wea  बिल्कुल  विशिष्ट  १९६२  शौर  १९६१  में  कुल

 खरीफ  उत्पादन  के  आंकड़े  क्या  रहे

 राम  सुलग  सिह
 :

 घान  के  संबंध  में  में  इस  समय  सही  आंकड़े  बताने  में  हज

 हूं  क्योंकि PERR  में  यह  ३३०  लाख  टन  तक  था  कौर  इस  वर्ष  भी  यह  उतना  ही  होने  वाला

 है--यह  ३००  लाख  टन  से  शरीक  होगा  ।

 पु०  to  पटेल  कुछ  दिन  पूर्व  योजना  आयोग  के  कृषि  विशेषज्ञों  की  एक  बैठक

 हुई  थी  ate  वे  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  प्रति  एकड़  उपज  नहीं  बढ़ी  ।  क्या  प्रति एकड़  उपज

 बढ़ी
 है  !

 fara तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०
 :

 प्रति  एकड़  उपज  धीरे  धीरे  बढ़

 रही  है  यद्यपि  यह  उतनी  नहीं  जितनी  लोग  करते  हैं  ।  यदि  श्राप  पांच  वर्षों  के

 आंकड़ों  की  तुलना  यह  घीरे  धीरे  बढ़  रही

 पडा०  mo  et
 क्या  श्रमिक  उत्पादन  का  यह  कारण  है  कि  अधिक  भूमि

 पर  खेती  की  जा  रही  है  या  प्रति  एकड़  उत्पादन  बढ़  रहा

 जिसका स०  का०  जेसा
 मा०

 साथी  ने  उत्पादन  में  थोड़ी  वृद्धि  हो  सकती

 a  ।
 भावा  wise  प्राप्त  नहीं  किन्तु  हो  सकता  है

 ८००
 लाख  टन  से  बढ़  कर

 avo
 र  a ae  शा

 aa  stat  में



 ४२  लिखित  उत्तर  १९  VEER

 लाख  टन  हो  गये  हों  ।  परन्तु इस  का  यह  हो  सकता  है
 कि

 प्रति  एकड़  उपज  में

 बृद्धि  हुई  है  कौर  इस  कारण  नहीं  कि  भ्रमित  भूमि  पर  खेती  हो  रही

 थी  नरसिम्हा  रेड्डी
 :

 क्या  सरकार  को  लोगों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  gar  है  कि

 कृषि  के  इस
 संतोषजनक

 उत्पादन  का  कारण  यह  है  कि  कृषकों  पर  भूमि  कर  लगे  हैं

 और  राज्यो ंने  मनमाने  ढंग  से  भूमि  संबंधी  कई  विधियां  भी  बनाई

 श्री
 स०

 का०  पाटिल  हमें  इस  प्रकार  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  सुना  ।  मे

 दूसरी  बात  को  मानने  को  तैयार  नहीं  कि  भ्र संतोषजनक  उत्पादन है  किसानों  को  बिना

 कारण  दोष  देने  का  कोई  उपयोग  नहीं  है  ।  wa  संसार  में  सब  स्थानों  €०  प्रतिशत

 कृषि  पूर्णतया  प्रवृत्ति  पर  निर्भर  कौर  यदि  कभी  प्रकृति  की  कृपा  नहीं  जैसा  कि

 पिछले  ay  हु  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  उड़ीसा  तो  में  इस  के  लिये  किसान  को

 दोष  देने  को  तैयार  नहीं  ।

 18  सुरेद्र नाथ  उत्पादन  मौसम  से  पहले  चावल  अनाज  का

 मूल्य  घोषित  करने  के  लिये  एक  मूल्य  स्थायीकरण
 बोड़े

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि

 हमा  रे  उत्पादन  में  निश्चित  रूपेण  वृद्धि  हो
 ?

 किया ।

 att स०  का०  पाटिल
 :

 यही  तो  किया  जाना  चाहिये  पर  हमने
 दो

 महीने  पहले  यह

 हमने  चावल  श्र  गेहूं  के  दाम  नियत  कर  दिये  हैं  हम  प्राय  अनाजों के  बारे

 में  भी  समय  पर  यही  करना  चाहते  हैं  ताकि  किसान  को  मालूम  हो  जाए  कि  उसे  खेती

 कै  से  करनी  चाहिये

 हेमਂ  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 मंत्री  जी  ने  वक्तव्य  दिया

 हैदराबाद  कि  हमारी  खेती  की  स्थिति  उत्तम  है  ak  भ्रमण  क्षेत्रों  की  भ्र पे क्षा

 बेहतर  ate  इस  के  विपरीत  योजना  झ्रायोग  की  कृषि  तालिका  ने  त्रुटियां

 स्वीकार  की  क्या  सरकार  दोनों  परस्पर  विरोधी  वक्तव्यों  का  स्पष्टीकरण  करेंगी
 ?

 fat  स०  का०  पाटिल  :  में  स्पष्ट  अस्पष्ट  को  नहीं  जानता
 ।

 खेती  उद्योग  के

 समान  नहीं  कौर  में  उदाहरण  दूंगा
 ।

 यदि  हम  १००  टन  से  बढ़ाकर १२०  कल  करना

 यह  उद्योग  के  समान  नहीं  कि  प्रति  वर्ष
 ४  या  ५

 प्रतिदिन  वृद्धि  हो
 ।  जैसा  बताया

 गया  संसार  में  सब  जगह
 न

 केवल  भारत  कई  बार  एक  वर्ष  में  यह  २०  या  २५

 प्रतिशत तक  बढ़  सकती  हमें  देखना  पड़ता  है  कि  कुल  मिलाकर  प्रवृत्ति  वृद्धि

 की  शर  कमी  की  कौर  नहीं  यदि  वृद्धि  होती  है  निश्चय  ही  किसी  भी  व्यक्ति  को

 इसे  सन्तोषजनक  मानने  का  कोई  कारण  नहीं

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 wat  इंडिया के  लाभ

 1*७.  श्री  बिशन  चख  सेठ  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 एयर  इंडिया  को  १९६१-६९  में  गत  वर्षों  की  तुलना
 में

 कम  लाभ  हुमा  है
 ;

 ——————

 मल  अंग्रेजी
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 अग्रेतर  हानि  को  रोकने  के  क्या  उपाय  किये  गये

 एयर  इंडिया तथा  संधार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :

 को  की  तुलना  में  १६६१-६२  को  कम  लाभ  हुमा  किन्तु  QEXG—-KE

 REXE—Ko  की  तुलना  में  ग्रीक ।

 १९६१-६२  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  विमान  परिवहन  उद्योग  के  लिए
 झ्रन्तर्कालीन  समय  था

 जहां  तक  PERVERT t aga में  बहुत  से  एयरलाइन्स  को  हानि  हुई  वहां  कुछ  we  के  लाभ

 कम  हो  गये  att  इस  को देखते हुए  एयर-इंडिया  का  काम  भ्र संतोषजनक  नहीं  समझा  जा

 सकता  ।

 एयर  इंडिया  ने  अपने  विक्रय  act  को  तेज़  करने  के  काम  पर
 अधिक  नियंत्रण  करने  की  भी  कार्यवाही  की

 चोरी की  कसी

 St  स०  Alo  बनर्जी :

 1*८
 बिशन  ar  सेठ  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 am  यह  सच  है  कि  गत  कुछ  समय  से  कुछ  राज्यों  में  चीनी  की  कमी  हो

 रही

 यदि  तो  कमी  वाले  राज्य  कौन-कौन  से  हैं  ;  कौर

 FER  झर  १९६३  में  किन-किन  राज्यों  को  कितनी-कितनी

 मात्रा  में  चीनी  दी  गई  ?

 tera  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  wo  घ०  :
 जी  नहीं ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 ध्

 अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  |.  |

 रखा  गया  ।
 देखिये  संख्या  एल  टी-७९६६/६३  1]

 उर्वरक  वितरण  निगम

 थ्री  दी०  Wo  फार्मा

 1*१३.
 श्री  रामेश्वर  टांटिया  :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उर्वरक  वितरण  निगम  बनाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  रही  है
 *

 झर

 मल  भरंग्रेड़ी क  में
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 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  जी

 जब  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  तब

 ब्योरा  तैयार

 खेल  कूद  की  को  रेल  रियायतें

 थ्री  द्य  हं ०  यो पालन :

 1१४.  थी  बिशन
 ae  सेठ

 :

 यदा पाल सिंह सिंह  :

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  खेल  कद  की  टीमों  को  दी  जाने  वाली  रेल-रिंमायतें  az

 कर  दी  गई

 (a)  यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ;

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  खेल  ५  संगठनों  से  कोई  श्रम्यावेदन प्राप्त

 gar

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 जी  at रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  हें ०

 इसे  ara  आपातकाल  में  उचित  समझा  गया  था
 ।

 जी
 \
 i  भ्र भ्या वेदन  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ote  रियायतें  को  यथासम्भव  शीघ्र  से

 after  पुनः  जारी  कर  दिया  जायेगा  ।

 सामुदायिक  बिकास  का  पोज ना वत  प्रतिकूप

 1१४  थी  £" ह०  चक्रवर्ती  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  सरकार  ने  सामुदायकि  विकास  के  योजनावत

 प्रतिरूप  का  पुनरीक्षण  करने  का  सुझाव  दिया  है  ताकि  पशुपालन  तथा  कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्रों

 के  विकास  की  कौर  ध्यान  केन्द्रित  किया  जा  सके  ;

 क्या  प्रत्येक  खंड  में
 दो

 कृषि  विस्तार  अधिकारी  रखने
 की  प्रस्थापना है  ;

 भ्र ौर

 क्या  सरकार  का  विचार
 व्य

 राज्यों
 से  झपने-ग्रपने का यें क्रमों का  यें  क्रमों

 का  पुनः  समायोजना

 करने  के  लियें  कहने  से  पहले  राजस्थान  की  योजना  के  परिणामों  का  अध्ययन  करने  का

 ed  आस्तीन

 मल  प्रंग्रेज़ी  में a
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 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब०  स०

 घौर  जी  मालूम  हुमा  है  कि  राजस्थान  सरकार  ने  कृषि  विकास  की  मद  के
 2

 ज  अवस्था  १  खंडों  में  सुविधाओं  के  पद  से  रुपया  हटा  कर  राशि  चु  लाख  से

 ६  लाख  कर  देने  का  निर्णय  किया  ताकि  कृषि  ake  पशुपालन  कार्यक्रमों पर  ध्यान  केन्द्रित

 फिया  जा  सके  श्र  अधिक  कृषि  उत्पादन  वाले  खंडों  में  एक  कृषि  विस्तार  परिधि

 कारी  नियुक्त  किया  जा  सके  |

 नये  प्रतिरूप  के  ब्योरे  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  |

 खनिज  ध्रयस्कों  के  निर्यात  के  लिए  भाड़ा  रियायत

 परश६  शो  विद्याचरण  शुक्ल  :  क्या  ted  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  निर्यात  मंडियों  को  भेजे  जाने  वाले  खनिज  अयस्कों  के

 लिए  स्वीकृत  भाड़ा  रियायतों  को  वापस  लेने  के  बारे  में  विचार कर  रही  कौर

 यदि  तो  विंमान  रियायतों  पर  विचार  करने  के  यदि  कोई  कारण  हैं

 तो  वे  कया  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  a

 के  निर्यात  के  लिए  भाड़े  की  वर्तमान  रियायत  १-१-६२  से  एक  साल  के  लिए  शुरू  की  गई
 et

 थी  ate  उसे  ३१-३-६३  तक  बढ़ा  दिया  गया  ी  mas  ढ  ६,  न्  भ  aad  जारी  करने

 का  प्रदान  विचाराधीन है

 afemar  पलतन

 |  थो  इकजोत  गुप्त
 ltt qo स०  Wo  सामन्त

 1१७
 1  श्री  सुबोध  हुसना

 श्री
 Ho  ato  त्रिवेदी

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 हल्दिया  पत्तन  स्थापना  स्थान  पर  भूमि  अजन  के  कारण

 लगभग  १८,०००  स्थानीय  निवासियों को  वहां  से  हटाना  पड़ेगा

 क्या  सरकार  को  निष्कासित  परिवारों  को  पर्याप्त  ara  जाने  की

 आवश्यकता के  बारे  में  अभ्यावेदन मिले  हैं  ;

 उनके  पुनर्वास  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री
 राज

 :  से

 (7)  हल्दिया  पत्तन  परियोजना  के  लिए  भूमि  राज्य  सरकार  द्वारा  visa  की  जा  रही  है  ।

 प्रभावित  व्यक्तियों  को  प्रतिकर  देने
 के

 उनके  पुनर्वास  सम्बन्धी  सब  मामलों  पर  राज्य ह

 मल  wat
 में
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 सरकार  ध्यान  देती  है
 ।

 पत्तन  परियोजना  के  लिए  wa  कुछ  क्षेत्र  का  १'  193.0

 वर्ग  मील  लगाया  गया  है  ।  मालूम  gat है  कि  १९६१  की  जनगणना  के  grace  पर  इस

 क्षेत्र  में  स्थित  ग्रामों  की  जनसंख्या  मोटे  तौर  पर  १०,०००  है  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 विस्थापित  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  योजना  तैयार  कर  रही

 प्रभावित  व्यक्तियों  को  पर्याप्त  प्रतिकर  देने  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  एक  WFaT-

 वेदन  प्राप्त gat  इसे  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  भेज  दिया  गया

 फरक्का  पुल

 1१८.  श्रीमती  ty  चक्रवती
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 यानान्तरणਂ  के  बिना  उत्तर  बंगाल  को  सीधा  मार्ग  बनाने  में  क्या  प्रगति हुई

 क्या  are  के  कारण  फरक्का  पर  पुल  का  निर्माण  शीघ्रता  से  किया  जा

 रहा

 क्या  किन्हीं  वैकल्पिक  प्रस्थापनाश्रों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  Fo  :
 गंगा  को  पार  करने

 के  लिए  फराका  पर  नाव  की  व्यवस्था  के  साथ  कलकत्ता  से  सिलीगुड़ी तक  एक  बड़ी  लाइन

 बना  दी  गई  है  ।  डिब्बों  को  नाव  के  ऊपर  ले  जाया  जाता  है  ।

 कौर  पुल  को  कसे  किस  हद  तक  जल्दी  बनाया  जा  सकता  इस

 पर  विचार  हो  रहा

 किस्म  नियंत्रण

 श्री  रामेश्वर  टांटिया  :

 1१६४.  थी  निदान चन्द्र  सेठ  :

 |  et  यदा पाल सिंह  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 काली  लाल  ate  इलायची
 के  लिए  किस्म  नियंत्रण  योजना

 लागू  करने  के  लिए  क्या  क़दम  उठाये  गये  हैं  ;

 क्या  इनकी  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिए  उत्पादकों  तथा  व्यापारियों  के  लिए

 किन्हीं  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  है  ;  कौर

 बिदेशी  मुद्रा  की  प्राय  के  ग्रा धार
 पर  इन  उत्पादों  के  निर्यात  की  स्थिति

 कया

 fers  तथा  कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग
 :

 से  लालमिर्च  कौर  इलायची  पर  निर्यात  से  पहले  शभ्रनिवाये  किस्म  लगा  दिया

 गया  पर  योजना  भारत  सरकार  के  कृषि  विपणन  सलाहकार  नागपुर  के  पर्यवेक्षण  में
 का

 मूल  अंग्रेजी
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 गरम  मसाला  निर्वात  संवद्धक  परिषद्‌  के  प्रधान  चलाई  जा  रही  इसी  तरह  काजू  निर्यात

 संवद्धंक  परिषद्‌  भी  काजू  के  निर्यात  से  पहले  श्रनिवायं  किस्म  नियन्त्रण  शीघ्र  लागू
 क

 रेगी  ।

 पुराने  खराब  हुए  इलायची  बागानों  को  नया  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 जहां  तक  व्यापारियों  का  सम्बन्ध  निर्यात  संबद्ध को  अल्पकालीन ऋण  दिये  जा  रहे  हैं

 परिषद्‌  तथा  कृषि  विपणन  सलाहकार  ने  वर्गीकरण  प्रौढ़  नमूने  की  जांच  के  लिए  प्रयोगशाला

 सम्बन्धी  सुविधाएं  दी  है  ।  यह  इस  लिए  किया  गया  कि  निर्यात  उन  वर्गीकरण ों के

 सार  जिनके  लिए  विदेशी  क्रेताश्नों  से  सौदा  किया  गया  है  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  में  कालीमिचं  के  निर्यात  का  मूल्य  २.४६  से  ८.५०  करोड़

 रुपयें  इलायची  के  लिए  २.७२  से  ३.६७  करोड़  रुपये  लालमिचें  के  लिए
 rf

 °o UM  करोड़  रुपये  से  २.१६  करोड़  रुपये  तक  कौर  काजू  की  UN  का  १५.  १६  करोड़

 रुपये  से  १८.६१ करोड़  रुपये  तक  था

 चीनी के  कारखाने

 sit  सुबोध
 :

 |
 श्री  स०  न्‌०  सामन्त :

 |
 श्री  स०  Alo  बनर्जी :

 |
 औसती  सावित्री  निगम  :

 श्री  नि ०  ला०

 श्री फल  वैंकटासुब्बया :

 श्री  राम  रतन  गुप्त
 रामेश्वर  टाटिया

 श्री  मंत्री 11२०

 श्री  भागवत आजाद

 थी  भक्त  दीवान

 श्री  योगेन्द्र झा

 श्री  रामेश्वर प्रसाद  fag  :

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद

 श्री
 रघुनाथ  सिंह

 श्री
 हेडा

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गन्ने  कौर  कोयले  की  कमी  के  कारण  कुछ  चीनी  मिलें

 बन्द  हो  जाने  को

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  मिलों  पर  यह  संकट  गया  है

 इन  मिलों  को  स  संकट से  बचाने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 मूल  wast
 में



 Sc
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 fare  शौर  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  to
 स०

 :  जी  af,  गन्ने  की

 कमी के  कारण  ।

 उत्तर  भारत  के  बहुत  ks  कारखानों  में  गन्ने  की  कमी  अनुभव  हो  रही

 कारखाने  श्रमिक  संभरण  प्राप्त  करने  के  लिए  न्यूनतम  से  अधिक  मूल्य  दे  सकते

 warm  स्टीमर  कम्पनियां

 Sf  भी  प्र०
 Wo  सरदा

 1२१
 ‘Lat  प्र०  ठ  चक्रवर्ती

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  २२  १९६३  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ४०२

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान की  सरकारों  के  संयुक्त  स्टीमर  कम्पनियों

 के  मालिकों  तथा  कर्मचारियों  के  बीच
 इस

 बीच  कोई  बैठक  हो  गई

 गये थे  ?
 प

 गति
 हो

 तो

 पित  शियों  यर  जलजीत  हुए  थी  लथा  समें

 गय

 निभता  किये

 हि
 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज

 नहीं  ।

 wet  ही  नहीं  उठता  ।

 मांगा में  पैडब्ब का कारखाना का  कारखाना

 श्री  हवा  ना०  तिवारी

 ot  सुबोध  हुं सदा

 nf
 स०  Wo  सामन्त

 (sft  ब०  कु०  वास

 क्या  tra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  मादूंगा  के  माल  तथा  सवारी  डिब्बे  के  कारखाने  में
 २१

 १९६३  को  लगी  भाग  जिसके  कारण  रेलवे  की  सम्पत्ति  को
 बड़ा  नुक़सान

 की  जांच  कर  ली  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  शाहनवाज  at)  जी

 जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  की  जांच
 हो

 रही el

 मूल  पं प्रे ज़ी  में
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 ऊन  का  उत्पादन

 कि

 1*२३.  श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  ने
 ऊन

 उत्पादन

 के  बारे  में  भारत  में  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  ऊन  उत्पादन  के  बारे  में  उन्होंने  क्या  मुख्य  सुझाव दिये

 भारत को  ऊन  के  बारे  में  प्रात-निर्भर  बनाने  के  में  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये  हैं
 ?

 fora  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  fag)
 :

 खाद्य  तथा

 कृषि  संगठन  ने  ऊन  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण नहीं  किया  ।  तथापि  संगठन  के  विशेषज्ञों

 ने  जो  उत्तर  प्रदेश  झ्रासाम  में  भेड़  ऊन  कार्यक्रमों  के  बारे में  सलाह  देने

 के  लिए  भेजे  गये  उन  राज्यों  में  ऊन  के  उत्पादन  के  बारे  में  प्रतिवेदन दे  दिये

 मुख्य  सिफ़ारिशें  िड़फा्मों  की  स्थापना  सुधारे  हुए  प्रबन्ध  तरीकों  को

 संवरात्मक  प्रजनन  चरागाहों  में  ऊन  उतारने  के  aes  तरीकों

 विपणन के  बारे  में

 राज्य  सरकारों ने  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना
 तक  ४४  हरड़  ज  ३०४५

 विस्तार  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं  ।  तीसरी  योजना  में  इन्हें  मजबूत  किया  जायेंगी  ।  १५

 अतिरिक्त  भेड़  फ़ाम  श्र  208  विस्तार  केन्द्र  स्थापित  किये  जायेंगे  ।

 केन्द्रीय  भेड़  अनुसंधान  संस्था  स्थापित  कर  रही  इस  के  ऊन  सम्बन्धी  कई

 अनुसंधान  योजनाएं  बनाई  गई  शुरू  में
 राजस्थान

 में  ऊन  उतारने  भ्र  विपणन  कार्यक्रमों

 को  दुरू  किया  जा  रहा  है  ।

 कृषि  विश्वविद्यालय  पाठ्यक्रम

 |
 1२४.  श्री  Go  वैंकटासुब्बया :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  आपात  की  आवश्यकताओं
 की  पति  के  लिये  कृषि

 विश्वविद्यालय  पाठ्यक्रम
 को

 छोटा  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाय  हैं  ;

 क्या  इस  बारे  विश्वविद्यालयों  का  comer  लिया  गया  है  ;  at

 यदि  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 fara  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पु भग  सिंह  :.  नहीं  ।

 जी
 नहीं

 ।

 (7)  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।
 ee वाना

 मूल
 ल प्रंग्रेज

 2738  (Ai)
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 पथिक  यातायात

 1*२५  SA
 दी०  do

 शर्मा
 :

 Lait  हेमा  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  राष्ट्रीय  झापात  ८!
 >

 कारण  यातायात  तथा  उद्योग  पर

 बहुत  बुरा  प्रभाव पड़ा  है

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ;  ak

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ear  करने  का  विचार

 तथा  संचार  मंत्रालय  मं  नौवहन  मंत्री  राज  बहादुर :  (a).

 जी  कुछ हद  तक  ।  नवम्बर  कौर  १९६१  के  झांकड़ों  की  तुलना

 नवम्बर  १९६२  में  कराने  वाले  की  संख्या में  लगभग  ° e  १  प्रतिशत

 कमी हुई  थी  ।

 )
 इस  कमी

 को

 हटाने  के  लिए  कार्यवाही  विचाराधीन  है

 ।

 सहकारी  समीकरणों  द्वारा  किसानों  को  ऋण

 २६.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  क्या  सामुदायिक विकास  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  वे  किसानों  को  उत्पादन

 तथा
 भूमि  सुधार  के  लिये  ऋण  की  व्यवस्था  सहकारी  अ्रभिकरणों  के  द्वारा  करें  ;

 इस  बारे  में  क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  कि  सहकारी  समितियों  are
 दी

 जाने

 वाली  रकम  पर  सूद  की  दरें  बाजार  दरों  से  झ्र धिक न  कौर

 क्या  किसी  प्रकार  की  निक्षेप  बीमा  योजनायें  greed  करने  का  कोई  विचार

 है  जिस  से  सहकारी  बैंकों  को  son  साधन  बढ़ाने  में  सहायता  मिल  सके ?

 तथा  सहकार  मंत्रालय में
 उपमंत्री  इयामघर

 जी

 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे  सहकारी  deal  से
 कि  व

 ऋण  की  ऋणों  को  जारी  रखने  की  गुंजाइश  भ्र  सरकारी  सहायता  के  परिमाण

 को
 ध्यान  में  रखते  ऋण  देने  की  दर  कम  से  कम  रखें ।

 इस  प्रश्न  पर  विचार  हो  रहा  है  कि  सहकारी  रेलों  के  जमा  पंजी  की  रक्षित

 किया  जाय  यदि  तो

 grey  नियम

 1*२७  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  जानती  है  रेलों  में  स्थान  के  grey  के  रह  fet  जाने

 के  नये  नियमों  के  arr  यात्रियों  को  कठिनाई  होती  है

 मल  wat  में



 के  १८८४
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 कया  उक्त  के  कारण  नये-नये  कदाचार सामने  रहे  हैं  ;
 AK

 (  इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 जी  नहीं  । मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  राम स्वामी )

 हमारी  जानकारी  के  अनुसार  नहीं
 ।

 seq  ही  नहीं  उठता ।

 चोरी  पर  उत्पादन  इक

 १३०
 So  to  चक्रवर्ती :

 il  हेम

 कया  wa  तथा  any  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  पर  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  करने  का  सुझाव  संघ

 वित्त  मंत्रालय  ने  रह  कर  दिया

 (a)

 far  उनका  मंत्रालय  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  उद्योग

 को  प्राय  प्रोत्साहन

 देने  की  योजना  पर  विचार  कर  रहा

 ia)  क  tenet  लि
 गय

 यानों  जैसे  उत्पादन  शुल्क  पर  छूट  देना

 तथा  aa  रियायतें  को  कुछ  परिवर्तनों  के  साथ  लागू  किये  जाने
 की

 संभावना

 ars  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्र०  स०  जी  नहीं ।

 ate  चालू  वर्ष  में  गन्ने  के  उत्पादन  में  कमी  की  समस्या  कौर  इसका

 चीनी  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  झ्र  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान

 जाता  रहा  ह  किन्तु  रियायतों  की  कोई  विशेष  योजना  नहीं  सोची  गई  |

 रेलवे  में  श्रतुत्चित  जाति  श्र  श्रतुसुचित  aries  जाति  के  कमेंट्री

 +2.  श्री  gata  हंसना  क्या  रेलवे  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  पांच  वर्षों  में  भिन्न-भिन्न  रेलों  के  विभिन्न  विभागों  में  नियुक्त  किये  जाने

 वाले  अनुसूचित  जाति  ak  अ्रनुसूचित  afer  जातियों  के  कमेंचारियों  की

 कितनी है

 क्या  नियुक्तियों  सुरक्षित  को  भरने  के  लिये  की  गई  हैं

 पिछले पांच  वर्षों  में  सेवा  की  विभिन्न  श्रेणियों  में  सुरक्षित  रखे  गये  प्रदों की

 संख्या  क्या है

 क्या  उन  सब  पदों  को  भर  दिया  गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 उनकों  भरने  के  लिये  कौन से  विशेष  कदम  उठाये  गय

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 शाहनवाज़  से  जानकारी  एकत्रित

 की जा  रही  है  शौर  सभा-पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी ।

 अग्रेज़ी  में
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 रेलवे
 में  अनुसूचित  जाति  श्रौर  अनुसूचित श्रादिम  जाति  के  कर्मचारियों फी  पदोन्नति

 श्री  सुबोध
 हद सदा नह

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 पिछले  पांच  वर्षों  में  विभिन्न
 रेलों

 में
 सेवाद्रों की विभिन्न

 की
 विभिन्न  श्रेणियों

 में  अनुसूचित

 जाति  ak  अ्रनुसुचित afer  जाति  के  कितने  कर्मचारियों की  अगली  श्रेणी में  पदोन्नति

 की

 क्या  यह  सब  पदोन्नतियों  सुरक्षित  पदों  में  ही  की  गईं  ;

 संवरण  पदों
 पर  कितनी  पदोन्नतियों  की  गई  ;  शौर

 इस  समय  कितने  प्रतिशत  पद  भर  दिये  गये  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज़  से
 जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 घनुषकोडी  भारत-लंका  के  यात्री

 1३  श्री  wo  क्क्०  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  धनुष कोडी  में  भारत-लंका  के  यात्रियों  के  सम्मुख  art  वाली

 कठिनाइयों के  विषय  में  भारतीय  व्यापार  मंडल  की  ae  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  ;

 धौर

 यदि  तो  सरकार  इस  विषय  में  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही
 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  seta  :  लंका  स्थित  भारतीय

 पार  मंडल की  कौर  से  धनुषकोडी-तलाईमनार नौका  सेवा  की  सप्ताह में  ६  दिन

 से  घटा  कर  ३  दिन  कर  दी  जाने  के  विरोध  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  ea

 धनुषकोडी-तलाईमनार  नौका  सेवा  की  १५  AAPA,  १९६२

 से  सप्ताह  में  ६  दिन  के  स्थान  पर  ३  दिन  कर  दी  गई  इसका  कारण यह  था  कि

 भारत-लंका के  मध्य  यातायात  कम  हो  गया  था  are  परिणामस्वरूप  नौका  सेवा
 में  भारी

 क्षति  उठानी  पड़  रही  थी  ।  स्वेसाधाराण को यह विदित है को  यह  विदित  कि  सप्ताह  के
 किन  तीन  दिनों

 में
 यह

 सेवा  उपलब्ध होगी  ।.  इसलिये यात्रा  के  इच्छुक  तदनुसार  अपनी  यात्रा
 कार्यक्रम

 बना  सकते  हैं  ।

 इंडिया  स्टार  लाइन

 1४.  श्री  मुरारका
 :

 क्या  परिवहन
 संचार  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  स्टार  लाइनਂ  नामक  एक  नौवहन  समवाय  को
 भारत-ब्रिटेन

 ्  पर  जहाज  चलाने  की  प्रदान  की  गई  है  ;

 इस  समवाय  के  निदेशक  कौन-कौन  है  ;  कौर

 मूल  प्रंग्रेज़ी

 Frequency:
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 क्या  इस  नौवहन  समवाय  हमारे  तटीय  नौवहन  में  वृद्धि  होगी
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 :  जी

 नहीं
 ।

 समवाय  के  प्रस्ताव  की  झ्र भी  जांच
 की

 जा  रही  है
 ।

 इंडिया  स्टार  लाइनਂ  के  मालिक  कौर  प्रबन्धक  लिनक्स  स्टार,शिप्स  प्राइवेट

 टेढਂ  हैं  शौर  इसके  निदेशक  हैं

 श्रीमती  सन्तोष  वर्मा  प्रबन्ध  निदेशक

 निदेशक
 कुमारी  वर्मा

 श्री  एस०  वर्मा  निदेशक

 यद्यपि  इस  समवाय  ने  कभी  तक  कोई  जहाज़  प्राप्त नहीं  किया  है  इसके

 सुझावों  में  तटीय  व्यापार के  लिये  पुराने  भारवाही  जहाजों को  खरीदा  जाना  भी  सम्मिलित

 ra

 हिन्दी  में  कार्य

 _  श्री  to  ato  द्विवेदी  :

 ी  sitet  सावित्री  निगम  :

 नया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सही  है  कि  सामुदायिक  विकास  कौर  पंचायती  राज  मंत्रालय  में  qt

 कोई  भी  हिन्दी  सहायक  नियुक्त  नहीं  किया  कौर

 यदि
 तो

 हिन्दी  के  काम
 को

 गृह  मन्त्रालय  के  areal  के  झ्रनुसार  करवाने

 के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 .  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 ९ [५  Yo  :

 जी  नहीं  एक  हिन्दी  सहायक  नियुक्त  किया  गया

 wer  ही  नहीं  उठता
 ।

 राष्ट्रीय  राजपथ

 1६.  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  1

 भारत  में  राष्ट्रीय  राजपथ  की  श्रेणी  में  रखी  जाने  वाली  कितनी  सड़कों  पर

 दो  तरफा  यातायात  की  व्यवस्था  है  ;

 राष्ट्रीय  राजपथों  पर  दो  तरफा  मार्गों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कौन-कौन  से

 उपाय  काम  में  लाने  का  विचार  है  भर  क्या  इसके  कोई  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  है  ;  भौर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 परिवहन त  वा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज
 :  १४  प्रतिशत

 |
 Eee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 शर  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  कुछ  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  नीचे

 लिखे  अनुसार  यानमार्ग  को  दो  भागों  में  विभक्त  कर  दिया  जायेगा

 राष्ट्रीय  राजपथ
 की

 क्रम  संख्या  मील
 योग

 a4  90

 न

 00

 २६  00

 Yo

 १२२  Yo

 ३७  Yo

 ३१  प्  Xo

 डेरे  १३ ४
 00

 00 ३७  S20

 36  ड्  90

 योग  ४०  RK  मील

 भारतीय  राजस्वों  wt  ऊपरी  परत

 1७.  डा०  मल्ल  सिंघवी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  य  सच  है  कि  भारतीय  राजपथों  की  ऊपरी  परतें  साधारणतया  अपेक्षाकृत

 पतली  हैं  ;  श्र  यदि  तो  क्या  यह  परिवहन  क्षमता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालती  हैं  ;

 अर

 भारतीय  राजपथों  की  ऊपरी  परत  को  अधिक  मोटा  करने  का  विधान  करने

 ar  उसको  सुनिश्चित  करने  के  उपायों  पर  यदि  विचार  किया  जा  रहा है  तो  वह  कौन से

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  (  श्री  राज  :

 जी  नही ं।  सड़कों  की  परत  की  मोटाई  साधारणतया  वर्तमान  यातायात  की

 इकतारों  की  पूति  करने  के  लिये  पर्याप्त  है  ।  संधारण के  दौरान  में  यह  बढ़ती  रहती

 यदि  यातायात में  तेजी  से  वृद्धि  होने  के  कारण  किसी  सड़क  की  परत  की  मोटाई

 बढ़ाना  आवश्यक  हो  जाता  है  तो  सम्बन्धित  लोक  निर्माण  विभाग

 बजरी  ग्रादि--ज़िसका  उपयोग  मितब्ययितापुर्ण  के  द्वारा  उपयुक्त  रूप  से

 परत  की  मोटाई  बढ़ाने  के  लिये  कदम  उठाता  है  ।

 मूल  sist  में

 tRoad  crust.
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 तटीय  नौवहन

 गठ  डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी
 :

 am  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  नौवहन  योजना  के  निर्धारित  लक्ष्य तक  पहुंचने  में
 सफल

 रहा

 और

 यदि  at,  तो  किस  सीमा  तक  ait  इसके  कारण  क्या
 -

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :
 ar

 (a)  सम्भवतया  जानकारी  द्वितीय  योजना  के  सम्बन्ध  में  मांगी  गई  द्वितीय  योजना  में

 तटीय  जहाजों  का  टनभार  8. 2R  लाख  तक  बढ़ाने  की  व्यवस्था  थी  जबकि  योजना  काल

 के  तरन्त  तक  तटीय  भारवाही  जहाजों  का  शुद्ध  टनभार  २.६८  लाख  इस  प्रकार  १,  ४४

 लाख  शुद्ध  टनभार  की  कमी  रही  ।  यह  कमी  पूर्णरूप  से  तटीय  माल  में  न्यूनता  के  कारण

 थी  श्र  हर  हालत  में  यह  उस  वृद्धि
 से  कम  थी  जो  विदेश

 जाने  वाले  जहाजों  के  टनभार

 में  हुई  ।  तथापि तट  पर  ढोये  जाने  के  लिये  अ्रतिरिक्त  दस  लाख  टन  कोयले  आवंटन

 के  परिणाम स्वरूप  १  PEER  को  तृतीय  योजना  काल  के  आरम्भ  होने  के  समय
 से

 लगभग  ८२,०००  शुद्ध  टनभार  के  १४  तटीय  जहाज  प्राप्त  कर  लिये  गये  हैं

 भारत  में  जल  कौर  सड़क  परिवहन

 1६.  डा०  लक्ष्मी मल्ल सिंघवी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 कि

 (=)  भारत  में  अन्तर्देशीय  नदी  जल  परिवहन  कौर  सड़क  परिवहन  द्वारा  ले

 जाये  जाने  वाले  माल  एवं  यात्री  यातायात  का  अनुपात  क्या  है  ;  शौर

 पिछले  १५
 वर्षों  में  किस

 प्रकार  शौर  किस
 सीमा

 तक  इन  अनुपातों  में  परिवर्तन

 हुआ  है  ?
 #)

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  ate

 अपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि सड़क  परिवहन  अन्तर्देशीय  नदी  जल

 जिसमें  देवी  बैल  गाड़ियों  आदि  का  परिवहन  भी  सम्मिलित  द्वारा  ले  जाने

 वाले  यात्री  और  माल  यातायात  के  परिमाण  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  प्रौर  संघ

 क्षेत्रों के  प्रशासनों  जिनमें  परिवहन  की  इन  प्रणालियों  के  सप्बन्ध  में  कार्यपालक  प्राधिकार

 निहित  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  यातायात  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  नमूना

 जब  यह  व्यवहायें  किये  जाने  के  प्रश्न  की  जांच  की  जायेगी  ।

 कलकत्ता में  पटसन  गोदाम

 श्री  gata
 :

 श्री
 स०  चल  सामन्त :

 |  श्री
 ३०  Fo  दास

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या
 यह

 सच  है  कि  सरकार  कलकत्ता  में  एक  केन्द्रीय  पटसन  गोदाम  स्थापित

 sitet  में
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 करने  का  विचार  कर  रही  हैं  अथवा  स्थापित  कर  चुकी  है  ;

 यदि  इसे  स्थापित  किया  जा  चुका  है  तो  क्या  पटसन  खरीद र  लिया  गया  है  भ्र ौर

 उसे  गोदाम  में  रख  दिया  गया  है  ;

 इस  पटसन  का  उपभोग  देश  के  इन्दर  ही  किया  जायेगा  इसका  निर्यात
 किया  जायेगा ?

 fata  तथा  कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  कौर

 पटसन  के  संग्रहण  के  लिये  सरकार  ने  कलकत्ता  में  wet  कोई  पथ  गोदाम  स्थापित  नहीं

 किया है  |  भाण्डागार
 निगम  १९६२ में  पहले  ही  ऐसा  उपबन्ध  है  कि  पटसन

 सरकारी  गोदामों  में  रखा  जा  सकता  राज्य  व्यापार  निगम
 द्वारा  खरीदा

 जब  भी  स्थान  उपलब्ध  केन्द्रीय  गोदामों  में  रख  दिया  जाता

 परिस्थितियों  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  इसका  देश  में  उपभोग  किया  जायेगा

 अथवा  इसका  निर्यात  कर  दिया  जायेगा  |

 रेलवे  कमंदालायों  में  चोरियों

 गोमती  सावित्री  निगम

 १९.९  ..]  Ho  लाठ  frat

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 उत्तर  रेलवे  की  कर्मशालाओं  )

 में  पिछले  ८  महीनों  में  चोरी  के  कितने  मामले  पकड़े  गये  ।

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  qo  राम स्वामी )  सत्ताईस  ।

 सक्रिय  उत्पाद  परिष्करण केन्द्र

 1१२.  श्री  प्र०  ब्र  क्या  खाद्य
 तथा

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  भारत-जापान  सहयोग  से  स्थापित  किये  जाने  वाले  समुद्रीय  उत्पाद  परिष्करण  केन्द्र  के

 सम्बन्ध  मेंशन  तक  क्या  प्रगति  हुई

 वाद्य  तथा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Wo  म०  उत्पाद

 परिष्करण  केन्द्र  के  भवन  के  निर्माण  में  काफ़ी  प्रगति  हो  रही  are  की  जाती  है  कि

 भवन  १९६३  के  तक  तेयार  हो  जायेगा  कौर  पहला  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  इस  वर्ष

 की  जुलाई  से  आरम्भ  हो  जायेगा
 ।

 भारतीय  होटल  उद्योग

 दे  श्री  सुरेशपाल  परिवहन तथा
 संचार

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  कुछ  समय  पूर्वे  हांगकांग  के  भारतीय  व्यापारियों ने  भारतीय

 होटल  उद्योग  में  काफ़ी  मात्रा  में  रुपया  लगाने  का  प्रस्ताव  इस  शत  पर  किया  था  कि  उन्हें

 इस  देश  की  सरकार  द्वारा  कुछ  सुविधायें  दी  जायें  ;  कौर

 (3)
 यदि  al,  तो  उस  प्रस्ताव  के  प्रति

 हमारी  सरकार  की  प्रतिक्रिया क्या  थी
 ?

 कडा

 aa
 में



 ३०  Qa6v  )  लिखित  उत्तर  ७

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज

 १९६२  में  नौवहन  मंत्री  द्वारा  भारतीय  झ्रायोग  के  पदाधिकारियों
 जी

 are  प्रसिद्ध  व्यापारियों  से  हांगकांग  में  की  गई  शअ्रनौपचारिक  वार्ता  के
 परिणामस्वरूप

 पार्थियों  ने  भारतीय  होटल  उद्योग  में  काफ़ी  मात्रा  में  रुपया  लगाने  के  विषय  में  रुचि  दिखाई

 सरकार  ने  भारतीय  होटल  उद्योग  में  रुपया  लगाने  की  उनकी  इच्छा  का  स्वागत  किया

 है  कौर उन  से  स  संबंध  में  प्रस्ताव  भेजने  के  लिये  कहा  है
 ।

 भारतीय  वाहक  जहाज

 mas  भी
 qo  Fo  दास

 ‘Lat  सुबोध  सदा

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (=)  गैर-सरकारी ate  सरकारी  क्षेत्रों  इस  समय
 लगे  भारतीय तेल  वाहक  जहाजों

 की  संख्या  कितनी  है  ak  उनकी  टनभार  धारिता  क्या

 तेल  वाहक  जहाजों  के  संचालन  का  कौर  विकास  करने  के  लिये  कया  विचार  किया
 जा  रहा

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  भारत

 में  तीन  तटीय  एक  विदेश  को  जाने  वाला  तेल  वाहक  जहाज  पंजीबद्ध  इनका  कुल

 टनभार  CE, V9  जी०  कार  टी०  (६७  ३८  डी०  डब्ल्यू०

 हाल  ही  में  सरकारी  क्षेत्र  के  लिये  ३२,०००  डी०  डब्ल्यू टी०  के  एक  विदेश  जाने

 वाले  तेल  वाहक  जहाज  के  विदेश  में  निर्माण  के  लिये  अनुज्ञप्ति  दी  गई  एक  गैर-सरकारी

 नौवहन  समवाय  ने  भी  लगभग  ५१,८००  डी०  डब्ल्यू०  टी०  के  एक  विदेश  जाने  वाले  तेल

 वाहक  जहाज  का  विदेश  में  निर्माण  करवाने  के  विषय  में  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  जिसकी  जांच

 की  जा

 किसानों को  सहायता

 1१५  श्री
 बि दान चन्द्र

 सेठ  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  श्रघिमूल्य  (sitfaaa )  सके
 में  किसानों को

 वित्तीय  सहायता  देने  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  यह  सरकार  के  लिये  श्रमिक  wa  उपजाने  के  विषय  कहां
 तक  सिद्ध  होगा  ;

 कया  यह  व्यय  केवल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ही  बहन  किया  जायेगा  राज्य

 सरकारों  को  भी  इसमें  योगदान  देने  के  लिये  कहा  जायेगा  ;  कौर

 (a)  वेतनमान  भ्रापातकालीन स्थिति  को  देखते  हुये
 क्या  राज्य  सरकारों  इस  योजना

 को  प्राथमिकता देने  लिये  कहा  गया  है  ?

 कमल  अंग्रेजी  में
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 fara तथा  कृषि  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राम  सुभग  fag)

 सहकारी  संस्थाओं  जैसे  अभिकरणों  ae
 राज्यों  के

 क़षि  विभागों  द्वारा  मान्यता

 प्राप्त  wer  अभिकरणों  को  प्रौढ़  प्रतीक  व्यापक  रूप  से  भ्रच्छे  बीज  वितरण करने  के  कार्य

 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया  &  कि
 तृतीय  योजना

 के  दोष  काल  में  मिश्रित  ज्वारਂ  कों  छोड़कर  wea  अ्रनाज  और  दालों  के  प्रति  बीजों

 जिनकी  श्रेणी  कौर  शुद्धता  राज्य  कृषि  विभाग  द्वारा  प्रमाणित  २  रु०  प्रतिमा तक  श्रधिमूल्य

 यद्यपि )  दिया  जिसे  केन्द्र  ate  राज्य  बराबर  रूप  से  वहन  करेंगे  ।

 यह  राज्य  सरकारों  द्वारा  अभिकरणों  को  दिया  जायेगा  फिर  भी  इसका  प्रभाव  उस  मूल्य  पर

 पड़ेगा  जिसे  किसान  प्रमाणित  seg  श्रेणी  के  बीजों  के  लिये  देते

 aren  हैं  कि  इस  उपाय  से  aes  बीज  अधिक  व्यापक  क्षेत्र  में  वितरित  किये

 जा  सकेंगे  झ्र  इस  प्रकार  wea  बीजों  के  प्रयोग  are  देश  ३७  लाख  टन  के  शभ्रतिरिक्त

 उत्पादन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  जायेगा  ।

 *स्लीपरਂ  डिब्बे

 1१६.  श्री  मो ०  बनर्जी
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  १  १९६३
 से  सभी  मार्गों

 विशेष  गाड़ियों  के  श्रमिक

 तीसरे  दर्ज  के  डिब्बे  लगाये  जाने  की  संभावना  है  ;  कौर

 किन-किन  गाड़ियों  के  साथ

 रेलवे  मंत्रालय
 ~

 उपमंत्री  शाहनवाज सां  )
 जी  क्योंकि  तब  तक

 कार्यक्रम  के  च्  feet  बन  कर  तैयार  नहीं  हो  सकेंगे
 ।

 seq  ही  नहीं  उठता
 ।

 कुरनूल में  नियम  डाकखाना

 1१७.  श्री  में  वेंकटासुब्बया  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह
 सच  है  कि

 आध्र  में  मुख्य  डाक  खाने  के  भवन  का

 निर्माण-कार्य
 पहले  से

 पूरा  हो  चुका  है  परन्तु  वह  भवन  शुभी
 तक

 खाली  पड़ा

 है  az

 यदि  तो  भ्र भी  तक  इसके  उपयोग
 न

 करने  का  क्या  कारण

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  जी  नहीं  ।
 डाक

 तथा  तार  कार्यालय  के  लिए  मुख्य  भवन
 ८  १९६३  को

 बन
 कर  तैयार  श्र

 १०  PEER  को  यह  कार्यालय  वहां  चला  गया

 भाभा
 प्रत  ही  नहीं  उठता

 ।

 मूल  में

 tHybid  maize.
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 XE

 कृष्णा  नदी  पर  सड़क
 का

 पुल

 1१८  भी  में  बेंकटासुब्बया
 :

 क्या  परिवहन
 तथा  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa:

 क्या  के  समीप  नं०  ७  राष्ट्रीय  राजपथ  पर  कृष्णा  नदी  पर  सड़क

 के  पुल  का  निर्माण-कार्यो पूरा  हो  चुका

 यदि  तो  मोटर  गाड़ियों  के  नियमित
 यातायात

 के  लिए  यह  कब  तक  खुल

 जायेगा  ?

 तथा  संचार  सूृंत्रालय
 ~

 नौवहन  मंत्री  राज  ः  तथा

 (a), oft ae जी  नहीं  ।  परन्तु  कम  १९६३  तक  पूरा  होने  तथा  यातायात  के  लिए  खुलने

 की  संभावना

 सुपौल  से  भपटियाटी तक  रेल  मागं

 %é&  श्री  योगेन्द्र  झा
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कोसी  की  बर्बादी  के  पूर्वे  सुपौल  से  भपटियाटी  तक  रेल  गाड़ी

 जाती थी  ;

 क्या  सुपौल  से  तक  R ~  लाइन  पुनः  चालू  करने  का  प्रस्ताव
 सरकार

 के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  इस  के  कब  तक  चालू  होने  की  संभावना

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सें०

 शायद  माननीय
 सदस्य

 का  मतलब  भपटियाही  कि  यदि  ऐसा  तो  उत्तर  में

 जी  नहीं

 (77)  सवाल  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजपथ

 ~
 २०.  श्री  यागन्द्र  झा  कया  of af  उससे  क लया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  यह  सच  है  कि  बिहार  के  सीमा  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  CISINS  बनाने  का  fata

 सरकार ने  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  दरभंगा  जिला  के  सीमा  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  राजपथों  का  विवरण

 क्या

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय में  नौवहन  मंत्री  राज  :  बिहार के

 सीमान्त  प्रदेशों  में  पहले  से  दो  राष्ट्रीय  राज माग  संख्या  २८  कौर  २८-क  फिर  भी

 इस  क्षेत्र  की  यातायात  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इन  रास्तों  का  सुधार  किया

 Te
 जा  रहा

 न  अंग्रेजी में
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 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  २८  दरभंगा  जिले  के  दक्षिणी  भाग  से  होकर  गुजरता

 सहकारी  खेती  संस्थायें

 1२१.
 शी  रा०  शि०  ga

 थी  ferry  प्रसाद

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  जब  तक  कितनी  सहकारी  खेती  उंस्थाग्ों  बनाई  गई  हैं  ;

 कितने  मामलों  में  ग्रामोद्योगों  तथा  सहकारी  खेतों  को  मिलाने  में  सफलता  मिली

 1  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  sara  घर  :

 इस  समय  २७१२  सहकारी खेती  संस्थायें  हैं  ।  इनमें  से  १४१४५  संस्थायें  ३०  १९६१
 ¢  ~)

 को  देश  में  कायें  कर  रही  थीं  ;  १२९७  संस्थायें  2-\9-§ 2  तथा  BW-VR-  ४  के  बीच

 हुई ं।

 सूचना  उपलब्ध  नहीं

 सरकार  द्वारा  प्रबन्ध  में  लिये  गये  चीनी  के  कारखाने

 २२.  aft  विभूति  मिश्र :  area  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 जब  तक  यानि  २७-१-६३  तक  किन  किन  राज्यों  में  कौन-कौन  कसी
 चीनी  मिलों  को

 सरकार ने  कितनी-कितनी  अवधियों  के  लिये  ध  प्रबन्ध  में  लिया

 उन  मिल
 मालिकों

 के  खिलाफ  कौन-कौन से  are  साबित  हुए

 उन  मिलों  के  संचालन  का  कया  प्रबन्ध  किया  गया  दै
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  श्र०  स०  थामस (  t(m)

 से  (7)  एक  विवरण

 wart है
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  9819/§3]

 erat  प्रशिक्षण इलाहाबाद

 1२३.  श्री
 स०  मौत  :

 क्या  परिवहन  तथा  सवार  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उड्डयन  प्रशिक्षण  केस्टर  को  बंद  कर  दिया  गया

 क्या  सभी
 कर्मचारियों

 को  भारतीय  वायु  निगम  में  ले  लिया
 गया

 है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (staged)  :
 सैनिक  उदयन

 प्रशिक्षण
 इलाहबाद  के  उड्डयन  स्कूल  को  शीघ्र  ही

 बंद  किया  जा  रहा  तथा  इस  से
 सम्बद्ध

 संस्थानों को  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  लिया  जा  रहा  है  ।
 काता
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 नहीं  ।  उड्डयन  स्कूल  के  बन्द  होने  के  फलस्वरूप  अधिकतर  फालतू  कर्मचारियों  को

 भारतीय  वायु  बल  में  लिया  जा  रहा  है  कौर  कुछ  की  सेवायें
 प्र सेनिक  विमान-चालन  विभाग  द्वारा

 प्राप्त  की  जा  रही  हैं  ।  कुछ  व्यक्तियो ंने  भारतीय  वायु  सेना  में  सेवा  करने  से  इन्कार  किया  कौर

 चूंकि वे  श्रमिक  चालन  विभाग  की  श्रावश्यकताझ्रों  के  भ्रतिरेक हैं  इसलिये  उन  के

 नाम  काम  दिलाऊ  दफ्तर  को  भेजे  जा  रहे  हैं  ।

 खाद्यान्न  क्षत्र

 1२४.  थी  जेना  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा की  गत  वर्ष की  फसल  भ्रमणी
 न

 होने  के  वहां की

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  ग्र भ्या वेदन किया  है  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  के  साथ  खाद्यान्न क्षेत्र

 में  नहीं
 कौर

 यदि  तो  उस  अभ्यावेदन  के  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  (2tt Ho द्य
 स०

 :  (z  उड़ीसा

 सरकार  ने  सुझाव  दिया  था  कि  पूर्वी  चावल  क्षेत्र  जिस में  पश्चिम  बंगाल  तथा  उड़ीसा  राज्य

 सम्मिलित  वर्ष  १९६३  में  कार्य  करने  से  रोका  भ्र ौर  उड़ीसा  से  पश्चिम  बंगाल  को  चावल

 तथा  धान  के  निर्यात  पर  तत्काल  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाय  ।  उड़ीसा  सरकार  के  प्रतिनिधियों से

 मामले  पर  चर्चा  कर  के  स्थिति  के  वैकल्पिक  उपागम  का  सुझाव  दिया  गया  है  जो  कि  उस  सरकार  के

 विचाराधीन है  ।

 पंजाब  में  निष्क्रान्त  कमी  की  नीलामी

 २४५.  श्री  गुणवान  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  पि

 क्या  पंजाब  में  मुसलमानों द्वारा  छोड़ी  गई  जमीनों  को  जो  कि  पंजाब  के  किसानों  ने

 खेती  के  लिये  उपजाऊ  बनाई  उन  से  ले  कर  नीलाम  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  उन  का  क्या  मुग् राव जा  दिया  जा  रहा

 क्या  ये  जमीनें  किसानों  से  पूछ  कर  कौर  उन  को  देने  के  बाद  नीलाम  की  जायेंगी

 शर  यह  कब  तक  किया  जायेगा
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  सुभग  से  (7)
 vw

 सरकार  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा  की  टेबल  पर  रख  दी  जायेगी
 ?

 ~
 बीज

 २६.  श्री  यशपाल  सिंह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गन्ने  की  विकसित  किस्मों  के  बीज  तयार  करने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  में  कोई

 फार्म  स्थापित  करने  की  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  किस  स्थान  पर

 इस  में  कितना  धन  व्यय  कौर

 पह  कार्य कब  तक  पूरा  होने  की  ग्रामीण  ह ै?

 भूल  प्रेमी  में



 द्र  लिखित  उत्तर  मर  |  के  १९  ReQF

 we  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  रहे  म०  :  जी  नही ं।

 से
 प्रदान  ही  नहीं

 रूपकला  के  निकट  रेल  डिब्बों  का  पटरी
 से

 जाना

 fe.  श्री  gto  चं०
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  १८  VERR
 को  रूरकेला  के  निकट  पान पोस स्टेशन  (afarr-qaf tre ) रेलवे  )

 माल  गाड़ी  का  इंजन  तथा  १३  डिब्बे  पटरी  से  उतर  कर  उलट  गये

 यदि  तो  कया  के  कारण  की  जांच  की  गई  कौर

 दुर्घटना  का  विवरण  क्या  है  तथा  इस  मामले  में  का  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  राम स्वामी )  से  यह  दुर्घटना

 १७-१२-६२ को  हुई  थी  न  कि  28E2 FTI को  ।  न०  ५०२  डाउन  माल  गाड़ी  का  साथ

 वाले
 ११  anal  थान पोस स्टेशन  पर  बन्द-साइडिंग से  टकरा  कर  गढ़े  में  गिर  गया  था  ।

 ११

 वैगनों  के  साथ  वाले
 ४

 वैगन  भी  पटरी  से  उतर  गये
 थे  ।

 वरिष्ठ  मान  अ्रघिका  रियों  की  एक  समिति ढ

 इस  दुर्घटना  की  जांच  की  गई  तथा  उन  की  उप पत्तियां  रेलवे  प्रशासन  के  विचाराधीन  हैं  ।

 अदालती  पंचायतें

 श्री  भक्त  दान

 Lait
 भागवत  झा  प्रासाद

 क्या  सामुदायिक  विकास तथा  agate  मंत्री  २२  १९६३  के  तारांकित प्रशन  संख्या

 VW  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रजाति  पंचायतों  के  बारे  में  ्रध्ययन-मण्डल

 द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  अरब  तक  जो  कार्यवाही की  कया  बारे

 में  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 ब्०  Yo  :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 न्याय  पंचायतों  के  ग्रच्ययन-दल की  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  ढारा  की  गई  काय  वाही

 ter  प्रदेश  :  TET  प्रदेश  ग्राम  पंचायत  १९६९२ में  समझौता  बो  ak  न्याय

 पंचायतों की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यह  प्रीमियम  विधान  सभा  की  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  समक्ष  है  ।

 न्याय  पंचायतों  से  सम्बन्धित  विधेयक  के  विभिन्न  उपबन्धों  झर  अ्रध्ययन  दल  की  सिफारिशों  पर  प्रवर

 समिति  विचार  कर  रही  है  ।

 गुजरात :  श्रुधिकतर  सिफारिशें  पहले  ही  गुजरात  पं  चायत
 १९६१

 में
 ह

 कुछ  सिफ़ारिशों
 जो  इस  अधिनियम में  नहीं  कराती  उनकी  राज्य  सरकार  जांच  कर  रही  है

 मद्रास  :  राज्य  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  पर  हाई  राजस्व  पुलिस  महानिरीक्षक

 हरिजन  कल्याण  निदेशक  से
 oe

 की  टिप्पणियां  मांगी  हैं
 ।

 frat  wast  में
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 मैसुर  :  राज्य  सरकार  ने  अ्रघिकतर  सिफ़ारिशों  स्वीकार  कर  ली  हैं  सनौर  विधेयक  तैयार  किया

 जा  रहा है  ।

 उड़ीसा  :  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 ग्राम  पंचायतों  के  वतेंसान  कानून  में  संशोधन

 site  सुधार  करने  के  लिये  एक  व्यापक  विधेयक  विधान  सभा
 के

 समक्ष
 न्याय  पंचायतों

 के  बारे  में

 प्रस्तावित  कानून  का  कार्य  इस  विधेयक  के  पास  होने  के  बाद  हाथ  में  लिया  जाएगा
 ।

 राजस्थान  :  अधिकतर  सिफारिशें  पहले  से  ही  राजस्थान  झ्र घि नियम में  शामिल  है  ।

 न्याय  पंचों  के  लिए  यात्रा  फूटकर  खर्चों  के
 बारे

 में  सिफारिश  ४८  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ॥'

 पंजाब  :  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  पंचायत  भ्र धि नियम के  अन्तर्गत  ग्राम

 पंचायतों  को  न्यायिक  अघिकार  हैं  ।  जब  कि  वर्तमान  पद्धति  में  कोई  भ्रामक  परिवर्तन लाने  का  इरादा

 नहीं  है  तो  भी  अलग  न्याय  पंचायतें  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  राज्य  सरकार  विचार  कर  रही  है
 |

 उत्तर  प्रदेश  :  न्याय  पंचायतों  से  सम्बन्धित  उत्तर  प्रदेश  पंचायती  राज  अघिनियम  १९४७ के

 भ्र धि कतर  उपबन्ध  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  के  झ्रनुरूप  हैं  ।  वर्तमान  अधिनियम के  स्थान  पर

 एक  व्यापक  पंचायती  राज  अधिनियम  पास  करने  का  राज्य
 सरकार

 का  विचार  है  कौर  न्याय  पंचायतों

 के  ढांचे  में  आवश्यक  परिवर्तन  उस  समय  किए  जाऐंगे  |

 पश्चिमी  बंगाल  :  इन  सिफारिशों पर  तब  विचार  किया  जाएगा  जब  आपातकाल  के  बाद

 सारे  राज्य  में  पंचायतें  कौर  जिला  परिषदें  स्थापित  कर  दी
 जायेंगी

 ।

 असम  >)
 ध

 |

 |  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 ।

 |

 महा  राष्ट्र
 ata | दि |  AGRI प्रदेश  ल

 want  शौर  डाकियों  की  विभागीय  often

 श्री  भक्त  ददन
 २८९

 श्री
 भागवत  AT  आजाद

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २२  १९६३  के  भ्र तारांकित  संख्या  R19& ay के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश
 परिमण्डल

 में  १६  १९६२  को  हुई  डाकियों  की

 विभागीय  परीक्षा  के  बारे  में  वहां  के  पोस्टमास्टर  जनरल  को  किस  खाद्य  की  शिकायत  मिली

 पोस्ट  मास्टर  जनरल
 उस

 शिकायत  की
 जो

 जांच  कर  रहे  उसका  क्या  परिणाम

 निकला ?

 म  wop  peas
 परिवहन  तथा  ef  र  मंत्रालय में  उपमंत्री  भगवती  )  :  उक्त  शिकायत  में  यह  कहा

 गया  था  कि  १६  १९६२  को  हुई  के  बारे  में  दाखा  डाकघरों  में  भ्र  प्रसारित



 ्  लिखित  उत्तर  १९  १९६३

 किए  जिस  का  परिणाम  यह  gon  कि  शाखा  डाकघरों  में  कार्य  करने  वाले  कर्मचारी  परीक्षा  में  बैठने

 से  वंचित रह  गए

 उप  डाकपाल  की  बीमारी  के  कारण  केवल  एक  उप  डाकघर से  उसके
 अधीनस्थ

 शाखा

 डाकघरों  को  अनुदेश  प्रसारित  नहीं  किए  गए  इस  तथ्य को  दृष्टि  में
 रखते  हुए  डाक-तार

 eae,  ने  परीक्षा में  बैठने के  लिए  १४  १९६२  तक  प्राप्त  श्रीचंदन-पत्रों  को  भी
 स्वीकार  कर  लिया  ।

 नारियल

 1३०.
 श्री

 क०  गोपालन
 :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नारियल  के  सम्भरण  में  श्रात्मनिभरता प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  पग  उठाये

 गए

 इस  समय  नारियल का  वार्षिक  उत्पादन  कितना  कौर

 इस  समय  नारियल  ag  में  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का  आयात  क्रिया  जाता है  ?

 तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  सुलग  fag)  निम्न पग  उठाये

 गये  हैं

 विकसित  श्रेणी  के  बीजों  के  उत्पादन  तथा  वितरण  के  लिये  नारियल  पैदा  करने  वाले

 राज्यों  में  रोपणियां  स्थापित  की  गयी  हैं  ।

 नारियल  अनुसन्धान  के  लिए  कायंगलम  तथा  कासरगोड  में  केन्द्रीय नारियल  श्रनसन्घान

 केन्द्र खोले  गये  हैं  ।

 विभिन्न  क्षेत्रों  की  भ्र पनी  अपनी  समस्याओं  का  भ्रनूसन्धान  करने  के  लिए

 प्राप्त
 महाराष्ट्र  तथा  क़सम  राज्यों  में  क्षेत्रीय  wars

 केन्द्र  स्थापित किये  गये  हैं  ।

 उत्पादकों  को  कृषि  के  उन्नत  उपायों  तथा  वक्ष  नजदीकियों  are  बीमारियों  के  नियंत्रण

 में  प्रशिक्षण  देने  के  हेतु  प्रदर्शन  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं
 ।

 राज्य  सरकारों  को  खाद  का  संभरण  किया  गया  तथा  खाद  के  उचित  प्रयोग का  प्रचार

 किया जा  रहा  है  ।  नारियल  कृषकों  में  खाद  के  क्रय  तथा  वितरण  के  लिए  राज्य

 सरकारों  को  अल्पकालीन ऋण  दिये  गये  हैं  ।

 केरल  राज्य  के  पत्तों  तथा  जड़ों  की  बीमारियों  से  ग्रसित  क्षेत्रों  में  नारियल  वक्ष  पर

 दवा  छिड़कने  के  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत  योजना  प्रारम्भ  की  गई  है  ।

 प्राम  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  राज्यों  में  नाशिकीटों  के  नियंत्रण  के

 लिए  परजीवी  कीटाणु  उत्पन्न  करने  के  उद्देश्य  से  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  की  लघ  सिंचाई  योजनाओं  के  अधीन  नारियल  बागीचों  के  लिए  सिचाई

 सुविधायें  उपलब्ध  की  जा  रही  हैं  ।

 १६६०-६१  में  नारियल  का  शभ्रनुमानित  उत्पादन  ४६,३८०  लाख  नारियल  था  ।

 वर्ष  FERL—-EY  में  ३६,०००  रुपये के  मूल्य  के  2,2X,000  नारियल  तथा
 ६.  ५

 करोड़  के  मूल्य के  ८८  हज़ार टन  नारियल के  गोले  का  आयात  किया  गया
 |

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 मैसुर  राज्य  में  सहकारी  चीनी  मिलें

 1३१.  श्री  बासप्पा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  मैसुर  राज्य  के  लिए  नई  सहकारी  चीनी  मिलों  की  मंजूरी  दी  गई  है

 यदि  तो  वे  कौन  कौन  सी

 क्या  क्षमता  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  मांडया  चीनी  मिलों  का  विस्तार  तथा  नवीकरण  हो

 रहा  है
 ?

 वाद्य  था  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  स०  थामस  तथा

 तृतीय  योजना  के  लक्ष्यों  के  अनुसार  जिला  कोलार
 एक  १०००  टन

 की  नई  सहकारी  चीनी  मिल  स्थापित  करने  के  लिए  गौरीबिदनूर  सहकार  सखर  कारखाना  लिमिटेड

 को  श्रनज्ञप्ति प्राप्ति दी  गई  है  ।

 चीनी  उद्योग  की  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  अनुज्ञप्ति  देना  फ़िर  से  करते  समय

 इस  विषय  पर  विचार  किया  जायगा  |

 दिल्‍ली  में  टे  लियोन

 देर  श्री  त्यागी
 :  क्या  परिवहन

 तथा
 संवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  दिल्‍ली  में  सरकारी  टेलीफोनों  की  संख्या  कितनी
 कौर

 सरकार  को  इन  से  कितना  राजस्व  प्राप्त  होता  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  दिल्‍ली  में  सीघी  लाइन

 वाले  सरकारी  टेलीफोन ों की  कुल  संख्या  १४,०००  हैं

 2,€0,40,000  रुपये  प्रति  वर्ष

 दुग्ध च्  संयंत्र

 २१३.  श्री  राठ  स०  तिवारी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कोलम्बो  योजना  के  अ्रन्तगंत  न्यूजीलैंड  द्वारा  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 की  केन्द्रीय  डेरी  में  दुग्ध  चुप  बनाने  का  संयंत्र  लगाने  का  कार्य  शुरू  हो  चुका  है

 यदि  तो  यह  संयंत्र  प्रति  घंटा  कितना  दुग्ध  चूर्ण  बना  सकेगा  इसकी  प्रतिदिन

 की  कार्य  दौली  क्या  atk

 इसमें  प्रति  मास  क्या  व्यय  होगा
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०  न्‌०
 कोलम्बो  योजना  के

 ः अ्न्तगत  न्यूजीलैण्ड  सरकार  ने  दिल्ली  दुग्ध  योजना  की  केन्द्रीय  डेरी  के  लिए  वापस  देने  के  लिए

 स्वीकृति दी  दुग्ध-चूर्ण  बनाने  के  संयंत्र  के  लिए  नहीं  ।  वाष्पक  लगाया  रहा  है  कौर

 १९६३  में  काम  शुरू  कर  देगा  ।

 मूल  झरंप्रेजी  म
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 यह  वापस  ३०००  लिटर  सप्रेटा एक  घन्टे  में  सुखाएगा  ।  इस  सुखाई  में  सप्रेटा  जिसमें

 कि  ६.५  सम्पूर्णਂ  होते  हैं  उनको  गाढ़ा  करके  ३०  प्रतिशत  तक  ले  जायेगा  ।

 वापस  चालू  होने  के  बाद  मासिक  खर्चे  का  पता  लगेगा  ।

 शिव  खाद्य  उत्पादन संयंत्र

 श्री  दी०  च०  शर्मा

 श्री  व०  राघवन

 श्री  पोट्टेकाट्ट :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डन मा कें  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  वह  एक  शिशु  खाद्य  उत्पादन  संयंत्र की  स्थापना

 में  मद्रास  सरकार  की  सहायता  करने  के  लिये  तेयार  यदि  इसके  लिए  बातचीत  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा की

 क्या  मद्रास  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  कौर

 (7)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 fara  तथा
 कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  श्र०

 झ०  :
 तथा  केन्द्रीय

 सरकार  के  ज़रिये  मद्रास  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बातचीत  नहीं की  इसलिए  सूचना

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  ग्लाइडर  की  दुर्घटना

 रे५  श्री  दी०  चं०  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वायु  सेना  का  एक  अधिकारी  तथा  एक  प्रशिक्षक  उस  दुर्घटना  में  श्रन्तग्रेस्त  थे  जो

 कि  ३  १९६३  को  हुई  जब  कि  उनका  ग्लाइडर  जिस  पर  वे  सफदरजंग  हवाई  पर  उड़ान

 कर  रहे  उतरते  समय  बिक  में  उलझ

 क्या  दिल्‍ली  ग्राइडिंग  क्लब  जिसका  कि  यह  ग्लाइडर  इस  दुर्घटना  की  जांच

 की

 यदि  तो  उसकी  उपपत्तियां क्या  हैं  तथा  ऐसी  दुघंटनानों  को  रोकने के  लिए  क्या

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?.

 तथा  संवार  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 :  ३  १९६३

 को  सफदरजंग  हवाई  पर  हुई  ग्लाइडर  दुर्घटना  में  एक  भारतीय  वायु  सेना  के  अघिकारी  तथा

 एक  यात्री  भ्रन्तग्रंस्त हुए  थे

 safe  वायुयानों  की  दुर्घटनाओं  की  जांच  का  उत्तरदायित्व  सैनिक  उड़ान  के

 महानिदेशक  पर  है  जिन्होंने  इस  दुर्घटना  के  कारण  की  जांच  का  प्रदेश  दे  दिया  है

 ।

 मूल  sas  में
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 दुर्घटना  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  जांच  प्रतिवेदन  में  की  जाने  वाली  सिफारिशों  के

 अनुसार  उपचारी  उपाय  किये  जायेंगे  |

 खाद्य  व्यापारियों के  लाभ  की  सीमा

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 ted
 श्री  to  स०  तिवारी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  के  इस  सुझाव  के  कि  फुटकर  एवं  थोक  व्यापारियों  के  उचित  लाभों का  समावेष

 खाद्यान्न  अ्रनुज्नप्ति  नियमों  में  कर  दिया  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  फुटकर  तथा  थोक  व्यापारियों  के  लिए  लाभ  की  कोई  सीमा  निर्धारित  की  गई

 ak

 यदि  तो  उस  का  विवरण  क्या  है
 ?

 farm  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्र ०  स०  :  से  (7)  राज्य

 सरकारों  को  सुझाव  दिया  गया  है  कि  भझ्रनुज्ञप्ति  फार्म  में  इस  प्रकार  संशोधन  किया  जाय
 कि

 उसकी

 शर्तों  में  एक  शर्त  यह  भी  समावेश  की  जाय  कि  लाइसेंसधारी  बेचे  जाने  वाले  खाद्यान्नों  पर  विक्रय

 के  समय  के  बाज़ार  भावों  से  अधिक  या  उस  उच्चतम  सीमा  से  alee  न  ले  सकें  जिसे  सम्बन्धित

 क्षेत्र  के  खाद्यान्न  व्यापारियों  के  प्रतिनिधि  संघ  ने  खाद्यान्नों  के  थोक  सौदों  के  लिए  निर्धारित  किया हो  ।

 यह  राज्य  सरकारों के  विचाराधीन  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  की  प्राप्ति

 श्री  राम  सेवक  यादव
 ३

 श्री  बागड़ी

 क्या  खाद्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवम्बर से  Rega  तक  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  मिलों  की  चीनी  की  प्राप्ति

 क्या  शौर

 इसी  अवधि  में  गत  वर्ष  में  क्या  थी
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 to

 म०  :  ३८  प्रतिशत ।

 EL R8  प्रतिशत  |

 सतलज  पर  श्रन्तर्राजीय  पुल

 1३८.  श्री
 हेम  राज

 :
 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  ५  १९६२ के  अतारांकित

 संख्या  २३४२३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दात्ता  गगर  पर  सतलज  के  ऊपर  अन्तर्राज्यीय  पुल  बनाने  की  प्रस्थापना  पर  विचार

 गया

 LS  en  rr

 fas  अंग्रेज़ी  में
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 यदि  तो  इस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 तथा  संवार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  जी  हां  ।

 देश  में  जो  प्रा पात कालीन  स्थिति  चल  रही  उसके  कारण  उत्पन्न  हुई  वित्तीय

 नाइयों  के  कारण  भारत  सरकार  इस  प्रस्थापित  कार्य  के  लिए  किसी  सहायता  की  व्यवस्था  नहीं  कर
 सकती  q ||

 कांगड़ा घाटी  का  पुनः  मार्ग  रेखा

 1२८.  श्री  हेम  राज  :  क्या  रेलवे  मंत्री  १३  १९६२  के  अ्रतारांकित wer  संख्या

 ३६३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  कांगड़ा  घाटी  के  पुनः  मार्ग  रेखण  सम्बन्धी  परियोजना

 प्रतिवेदन  तथा  व्यय  के  भ्र नुमा नों  को  अ्रन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  डबिंग  कौर  रेल  व  सड़क  पुलों  के  साथ  अनुमान  क्री  राशि  कया  है

 are  इसके  बिना  क्या  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  सेंधें  :
 कांगड़ा  घाटी  सेक्शन के

 की डाइवज़न के 'एलाइनमेंट के  का  ae  पुनः  सर्वेक्षण  करना  होगा  क्योंकि  पंजाब  सरकार ने  पुनरीक्षित

 तकनीकी  अ्रांवड़ों  के  आधार  पर  जलाया  के  अ्रघिकतम  स्तर  के  बारे  में  इसके  लिए  अनुरोध  किया

 है  ।  राज  की  स्थिति  में  अनुमानित  व्यय  के  बारे  में  सविस्तार  कुछ  कहना  समय  से  पूर्वे  की  बात

 वबन  रोपण

 1४०.  श्री  हेम  राज  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १३  १९६२  के  तारांकित  seq

 संख्या  १७२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि
 :

 १९६३-६४  के  वर्ष  में  वन  रोपण  के  बारे  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  शर

 इस  पर  कितना  व्यय  होगा  ;

 जहां  यह  वन  रोपण  कार्य  हो  रहा  है  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  ;

 इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  wie  केन्द्र  में  व्यय  का  च्े  कया है  ?

 वाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राम  सुभग  fag)  :  से

 संघ  राज्य-क्षेत्रों  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी ।

 कालिंग  विमान  दुर्घटनायें

 BR  शनी  रवीन्द्र  वर्मा
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ag  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 FER L-Gs  में  नागा  पहाड़ियों  तथा  नेफा  क्षेत्र  के  ऊपर  दुर्घटनाओं  में  नष्ट  हुए  कलिंग

 विमानों की  संख्या  क्या  है  ;

 विमान  कर्मचारियों  तथा  अन्य  यात्रा  म  उन  दुर्घटनाओं  के  फलस्वरूप  मरने  वालों

 की  संख्या
 कया  है

 ;

 ia  अंग्रेज़ी  में
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 क्या  इन  दुर्घटनाओं में  मरने  वालो ंके  परिवारों  को  कोई  दिया  गया  है  ;

 क्या  प्रत्येक  घटना  की  जांच  की  गयी  प्रौढ़  यदि  तो  इन  दुघंटनाओओं  के  मुख्य  कारण

 क्या थे  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुही उद्दीन  )
 :  से  १९६१  कौर

 eqs  में  नागा  नेफा  क्षेत्र  की  पहाड़ियों  पर  जो  विमान  दुर्घटनायें  हुई  उनमें  कलिंग  एयर  लाइंस

 के  तीन  विमान  नष्ट  हुए  थे  ।  इसके  परिणामस्वरूप  दो  पाइलट  दो  को-पाइलट

 दो  रेडियो  १०  ह ५  कर्मचारी  कौर  १  यात्री  मारे  गये  ।

 कलिंग  एयर  लाइन्स  के  विमान  सह-विमान  रेडियो  आफिसर  तथा  अन्य  कर्मचारी

 जिनकी  मृत्यु  हो  गई  का  १००,०००,  G0,000,  ६०,०००  ५-५
 हज़ार  रुपये  का  बीमा

 था  ।  कुछ  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  बीमे  की  पूरी-पुरी  राशि  प्राप्त  हो  गयी  ।  कुछ

 बारीक  ः  तथा  उत्तराधिकार  प्रमाणपत्र  उन्हें  प्रस्तुत  करने  पड़े
 ।

 शेष  को  बीमा  कम्पनी  कुछ

 कानूनी  औपचारिकताओं को  पूरा  करने के  बाद  भुगतान  कर  देगी  ।  मरने  वाले  कर्मचारियों  के

 परिवारों  को  कुल  मिला  कर  कितनी  राशि  दी  गयी  इसका  निश्चित  पता  नहीं  है  ।

 इन  दुर्घटनाश्रों  की  जांच  की  गयी  है
 ।

 एक  दुर्घटना  चालक  की  भूल  से  अन्य  दो  दुर्घटना  यें

 मौसम  पहाड़ी  इलाके  में  उड़ान  करने  के  कारण  हुई  ।

 रेलवे  दुर्घटनायें

 थ्री  राम  रत्न  गीत

 श्री  टाटिया

 श्री  द्वारका दास  मंत्री

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  २२  १९६३  के  बाद  कोई  रेलवे  दुर्घटनायें हुई  हैं  ;  भ्र

 यदि  तो  वे  विस्तार  से  क्या  हैं  ग्रोवर  यदि  उन  की  जांच  हुई  तो  उस  का  ब्यौरा  कया

 मंत्रालय में  उपमंत्री  सें०  वब०  :  कौर  (@)  २२-१-६३  से

 9-8-3  गाड़ियों  की  पटरी  से  उतर  रेलवे  फाटक  क्लासों  पर
 पौर

 अग्निकांड  की

 सभी  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  को  मिला  कर  ७३  दु बट नाय  हुईं  ।  सभी  दु्घटनाश्रों की  जांच के  aaa

 कुछ  की  जांच  हो  चुकी  है  कुछ  की  विभागीय  जांच  हो  रही  है  ।

 ~  ~
 काल डाकघर

 1४३.  श्री  कोया
 :

 क्या  परिवहन तथा  संवार  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि  केरल

 राज्य  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  तक  खोले  गये  डाकघरों की  कुल  संख्या  कया  है

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  १  १९६२  से
 ३१

 १९६३  तक  की  प्रविधि  के  दौरान  १०८
 डाकघरों  की  की

 मूल  भंप्रेजी  में



 So  लिखित  उत्तर  १९६३

 मजदूर  संघ  कौर  पूर्वोत्तर  रेलवे  प्रशासन
 के  प्रतिनिधियों  की

 गोरखपुर  में  बैठकें

 Tee.  श्री  प्रिय  गुप्त
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पूर्वोत्तर  रेलवे  मजदूर

 संघ  शौर  पूर्वोत्तर  रेलवे  प्रशासन
 के

 बीच  जनरल  मैंनेजर  के  स्तर  पर  कौर  गोरखपुर  में  मुख्यालय

 दाखा  के  स्तर  १९६१  में  झर  १-१-१९६२ से  ३१-१०-६२ तक  कितनी  बैठकें  हुई
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (1  झाहनवाज  :  १९६१  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  प्रशासन  भर

 पूर्वोत्तर  रेलवे  मजदूर  संघ  के  बीच  जनरल  मैनेजर  के  स्तर  पर  २  कौर  गोरखपुर  में  मुख्यालय  शाखा

 के  स्तर  पर  ३  बैठकें  हुई  ।  १-१-६२  से  ३१-१०-६२  तक  २  बैठकें  जनरल  मैनेजर  के  स्तर  पर  कौर

 १  बैठक  गोरखपुर  मुख्यालय  शाखा  के  स्तर  पर  हुई ।

 मद्रास  पत्तन

 1४५.  श्री  में  वेकटासुब्बया  :  क्या  परिवहन तथा  संधार  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मद्रास  पत्तन  पर  इस  प्रकार  की  यांत्रिक  व्यवस्था की  जा  रही  है  जिस  से

 ३०  लाख  टन  लौह  लादने-उतारने  की  वार्षिक  क्षमता  हो  जायेगी
 ?

 क्या  इस  प्रस्थापना  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  fara  ट्रक  द्वारा  कोई  विशेषज्ञ

 नियुक्त  किया  गया  हैं

 क्या  इस  उद्देश्य  से  विश्व  बैंक  द्वारा  कोई  झ्राथिक  सहायता  दी  जा  रही  है  ;  रोक

 इस  दिशा  में  कितना  व्यय  हो  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  )
 पर

 प्रस्थापना  यह  है  कि  इस  योजना  के  लिए  wafers  बिदेशी  मुद्रा  की  व्यवस्था  उस  बचत

 से  की  जायेगी जिसकी  कि  मद्रास  पत्तन  न्यास  द्वारा  Fes  fara  बैंक  से  लिए  हुए  १४०  लाख

 डालर  ऋण  से  हो  जाने  की  प्राशा है  |  विश्व  बेक  ने  इस  प्रस्थापना  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 इस  योजना  पर  २४८  लाख  रुपये  व्यय  होने  की  सम्भावना  है
 ।

 इसमें  2219 Ara Vay लाख  रुपये

 की  विदेशी  मुद्रा  विनियम  का  व्यय  भी  सम्मिलित  हूँ  ।

 विद्युतीकरण  काय  क्रम

 ४६.  श्री  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 रेलवे  किन  रेलवे  लाइनों  पर  PeRR  में  रेलवे  लाइनों  का  विद्युतीकरण कार्यक्रम

 पूरा  कर  लेगी  अथवा  उसने  कर  लिया  है

 क्या  १६६३-६४  के  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;
 रोक

 यदि
 तो

 वहू  कया  है
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  Fo  राम स्वामी  )
 :  पूर्व  रेलवे  के  गया-मुगलसराय

 सैक्शन पर  तथा  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  के  टाटा  नगर  निमपुड़ी  सेक्शन  पर  PERR  में  बिजली लगा

 दी  गई  हें
 |

 > a)

 मल  अंग्रजी  में
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 ate  जी  हां  ।  निम्नलिखित  सैक्शन ों  के  चालू  हो  जाने  की  ara  है
 :

 qa  रेलवे

 १.  सियालदह-रानाघाट  ;  कौर  डमडम-बेलगांव

 २.  रानाघाट-कृष्णनगर  ;  कालीनारायणपुर-शांतिपुर  ;  बन्दे-नेवारी

 दक्षिण-पुर्व  रेलवे  :

 १.  मनारा-सकती  ;  भोजीडीह--जमडोबा  वाशरी  ;

 २.  दामोदर-रामानगर  ;  ररामकनाली-चौरासी  ;  शर

 चडीपहाड़  |

 ३.  रूरकेला-बीरमित्रपुर

 विमान  दुर्घटनायें

 ig.
 J  बजाज  fag

 :

 थी  मंडी
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सन्‌  १९६२  में  देश  में  हुई  विमान-दुर्घटनाओं की  संख्या  क्या  है

 इन  दुर्घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए  ;  कौर

 १६६०  १९६१  की  प्रदेश  इन  दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है  या

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (a)  १९६२

 १४  भारत  में  रजिस्टरों  दक्तिचालित  दो  ग्लाइडर  शर  एक  विदेश  में  रजिस्टर

 भारत  दुर्घटना  के  शिकार  जिस  के  परिणामस्वरूप  RRs  व्यक्ति मारे  गये  ।

 १९६०  शौर  PER2  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  FER  में
 विमान-दुर्घटनाओं  की  संख्या

 में  कमी  भाई है  |

 बिदेशी  पर्यटक

 Ca.  श्री  कछवाय  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 PERR-FR  में  अब  तक  कितने  विदेश  पर्यटक  भारत

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  यह  संख्या  कम  है  या  अ्रघिक  ;  कौर

 इन  पर्यटकों
 के

 भारत  खाने
 से

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  oa  हुई ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  नौवहन  मंत्री
 राज  बहादुर  )  :  १९६२

 के  कलेक्टर  वर्ष  में  १३४,३६०  fats  पर्यटक  भारत  में  कराय े।

 १९६१  के  कलेण्डर  वर्ष  में  R2E, Gov  पर्यटक  wa  जबकि  इसके  मुकाबले  में

 १९६२ में  Y CVs  कम  पर्यटक  भ्या  ३.  प्रतिशत
 की  कमी  रही

 ।

 प्रत्येक  वर्ष  को  समाप्ति  पर  ford  बैंक  श्राफ  इण्डिया  विदेशी  मुद्रा  ara  को

 निर्धारित
 करता

 कौर  उसकी  सुचना  अगले  वर्ष  के  मध्य  तक
 उपलब्ध

 at
 जाती  है

 मल  अंग्रेजी  में
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 राज

 १९६२  के  अंकड़े  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  १९६१ में  पर्यटकों  से  १८.४९  करोड़

 रुपये  को  विदेशो  मुद्रा  की  शिष्य  हुई  थो  ।

 रेल  गाड़ियों  में  बिना  टिकट  यात्रा

 fee.  श्री  ato  मिलती  :  क्या  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करने

 क्या  सरकार  जानती  हैकि  मयूरभंज  लाइट  रेलवे  ई०  में  बिना

 टिकट  के  बहुत  से  लोग  यात्रा  करते  शौर

 यदि  तो  इस  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहें हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  :  जांच  करने  पर  मालूम

 हुसना कि  इस  सैक्शन  पर  बिना  टिकट  के  अधिक  यात्रा  नहीं  होती  है  ।

 टिकट  जांच  करने  के  सामान्य  प्रबन्ध

 रेलवे  कर्मचारियों  के  साथ  दुर्व्यवहार

 १४५०.  श्री  मंडी :  क्या  रेलवे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  १  सितम्बर  १९६२  से  ३१  १९६३  तथा  पूर्व

 कलक्टरों  तथा  रेलवे  we Ne तथा  उत्तर  रेलवे  पर  बजाय  टिकट  ों  को  गुण्डों  ने

 मारा  पोटा  उनके  साथ  दुर्व्यवहार  शौर

 यदि  तो  रेलवे  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 twa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिलनवाज़  ज

 शांति  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  तथा  गाड़ियों  कौर

 रेलवे
 भवनों  में  wry

 रोकने को  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की

 ऐसे  कानून  तोड़ने  वालों
 के  विरुद्ध  उन

 पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  समय  समय  पर

 संबंधित  राज्य  सरकारों  को  लिखा  जाता  है  ।

 bo
 राष्ट्रपति  के  भाषण  के  मध्य  हुई  घटना  के  संबंध  ि

 ग्रीष्म  महोदय  :
 कल  सभा  को  इच्छा  के  श्रतुसार  मैंने  राष्ट्रपति  को  उसके  भाषण

 के  मध्य  हुई  घटना
 के  विषय  में  खेद  प्रकट  करते  हुये  एक  पत्र  भेज  दिया  था  ।  उनका  यह

 उत्तर  प्राप्त  हुमा है

 ४ ६, भ्रापनेਂ  दिनांक  के  पत्र  का  धन्यवाद ।  की  दुःखद  घटना  के  विषय  में

 मैं  सभा  को  भावना  की  सराहना  करता  पेरू

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 जमुना  कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना

 थी  राम  सेवक  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  खान  कौर  इंधन  मंत्री  का

 घ्यान  निम्न  श्रविलम्बतीय  लोक
 महत्व  के

 विषय  की  शोर
 आकृष्ट  करता

 हूं  अ्रौर  चाहता  हूं

 अंग्रेजी
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 कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  अरपना  arg  दें  :--

 प्रदेश  की  कोयला  खान  में  १५  FERR  को  हुई

 )
 |

 श्राप  को  मातृभाषा  रोजी  हो  तो  मैं
 आपके  लिये  अंग्रेज  भी  बोल  सकता हुं

 .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  जानते हैं  कि  श्राप  aa  भी  बहुत  भ्रमणी  तरह  से  बोल

 सकते हैं  ।  प्रा पने  सवाल  तोः  कर  लिया  अर  क्या  चाहते  हैं
 ?

 बात  शर  gat  मंत्रीजी  Fo  दे०  :  इस  सदन  को  सुचित  करते

 शनी  बागड़ी  भ्रध्यक्ष  हिन्दुस्तानी  में
 भी  इसका  तर्जुमा  कर

 दें  ताकि

 इस  पर  प्रश्न  जा  सके  |

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  इस  सदन  को  सुचित  करते  हुए  मुझे  ward  गेंद  होता  है  कि

 QB  को  एक  बहुत  हो  दुःखदायी  घटना  मध्य  प्रदेश  में  जमुना  कार्यरत
 में  हो  गई

 यह  दुर्घटना  इस  खान  में  ऊपर  की  सतह  से  मिट्ठी  हटाते  हुए  हुई  ।  यह  खबर  मिलो

 हैकि  ait  तरफ  दोचार  में  बड़ी  दरारें  पड़  गई  थीं  ौर  उसके  कारण  यह  दुर्घटना  हो

 फलस्वरूप  छः  काम  करने  वालों  को  acy  हो  गई  जिसमें  माइन  के  मैनेजर  माइनिंग

 किरदार  हैं  ale  कांटेक्ट  तथा  तीन  स्तन्य  काम  करने  वाले  हैं  ।  इस  प्रकार  की  मृत्यु  हो

 इस  सहित  में श्रौर  अधिक  सुचना  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  हमें  wea
 है  कि  शीघ्र ही

 शर  सुचना  प्राप्त  हो  जाएगी  |  समवेदना  संदेश  उन  खानदानों
 में

 भेज  दिये गये
 जिनके

 यहां  हुई  है  ग्रोवर  एन०  सी ०  डी०  सी०  को  यह  आदेश  दिया  गया  है  कि  वह  तुरन्त  कुछ

 qa  संबंधों  को
 दे  दे

 ता वक्ते कि  म्रंतिम  रूप  में  काम्पैंसेशन  का  निर्णय
 न॑  हो  जाए

 जब  यह  तय  होਂ  जाएगा  कि  कितना  मुआवजा  देना  तब  बाकी  की  रकम  wal  कर  दी

 जाए |

 थी  राम  सेवक  यादव :  माननीय  मंत्रो  जी  ने  कहा  है  कि  दरारें  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  जब  दरारें  थीं  at  मजदूरों  को  काम  करने के
 लिये  क्यों  भेजा  गया  था ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय
 :  मुझे  मालूम  नहीं  जब  सब  सूचना  प्राप्त  हो  जाएगी  तब

 दूसरा  बयान  दूंगा  ।

 at  बागड़ी  :  यह  बताया  गया है  कि  छः  व्यक्ति  उसके  meat  मारे  गए  मैं

 जानना  चाहता  हुं  कि  कुल  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रह ेथे  atc  कितने  जख्मी  हुए  क्या

 सारे के  सारे  लोग  जो  काम  कर रहे  मारे  गये  हैं  ?  यह  कहा  गया  है  कि  aaa  sarah

 तौर  पर  दिया जा  रहा  कया  आपने  कोई  मिकदार  तय  की  है  कि  एक  रूपया  दे  दिया

 जाए  या  े  रुपये  दे  दिये  पांच  हजार या  दो  हजार  दे  दिये  जायें  ?  wae  कोई  मिकदार

 तय  कं  तो  कितनी  की

 श्री  के०  to  मालवीय :
 अभी

 तक  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  कितने  आदमी  काम  कर

 रहे  जैता  aa  मैंने  निवेदन  किया  है  खबर  मांगी  हज़ारों  जब  हाउस  में

 रख  एन०  पी०
 डी०  सी०  एक  श्राटॉोनोमस  कारपोरेशन  है  प्रौढ़  उसकोਂ  पुरा  अधिकार

 है
 कि  जो  मुआवजा  चाहेदे  कौर  उसको

 तय  करे  ।  हमने  उसको  श्रादेश  ही  दिया  है  कि

 एड  कम्पेण्स दन  तुरन्त ही  वह  दे  दे  जब  तक  कि  यह  तय  न  हो  जाये  कि  कितनी

 कम्पेन्वेशन  दी  जानों

 मिल  a  AMUN प्रेमी  में
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 श्री  बड़े
 मैं  जानना  चाहता  हूं कि  fae  माइन  में  पड़े  क्या  यह  बात

 a
 wal  है  ?  ate  क्या  यह  भी  सही  है  कि  q  बहु  दत्ता  थे  ait  जो  माइंज  इंस्पैक्टर

 रहता हू

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुचना  भ्र भी  नहीं  झाई है

 श्री  बड़ें  :  अध्यक्ष  ट्रैक्स  पड़े  हुए  थे  श्र  बहुत  दिनों  से  पड़े  हुए  थे  ax

 माइंज  इंस्पैक्टर  ने  रिपोर्ट  में
 क्या  कहा  था  कि  इसमें  काम  नहीं  करना  चाहिय े?

 ब्रायन  महोदय  :  जब  सूचना  जाएगी  तब  सवाल  हो  जाएगा  |

 श्री  बैरवा  यह  हो  दुगुना  नहीं  कौर  भो  ऐसी  कई  दुर्घटनायें

 होती  रहती  सको  रोकने
 के  लिए  क्या  सरकार  ने  कुछ  सोचा

 mat  महोदय  :  यह  एक  अधिक  सामान्य  wea  है  ।

 स्थगन  प्रस्ताव  क  बारे  में

 श्री  राम  सेवक  यादव :  अध्यक्ष  मैंने एक  काम  को  प्रस्ताव  दिया
 मुझे

 कोई  सूचना  मिली  है
 ।

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  अभी  मिल  जाएगा  ।  श्रमिकों  इत्तला  दे  दो  जाएगी  |

 श्री  बागड़ी  एक  व्यवस्था  को  अरन ।  मैं  उठाना  चाहता हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  वक्त को को  खोज  हाउस
 के  सामने नहीं  है  ।  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं

 उठ  सकता है  ।

 किए SSE  SA

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 ट्रावनकोर  मिनरल्स  लिमिटेड  श्र  इंडियन  रेयर  ada  लिमिटेड  का  विधिक

 प्रतिवेदन

 fate  काय  मंत्री के  सभा-सचिव  स०  च०  जमीर )  :
 मैं  श्री

 लाल  नेहरू  को  कौर  से  समवाय  भ्र धि नियम  PERS  को  धारा  EVE  क  क  उप-धारा  (१)

 के  अंतगर्त  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 १.  ay  १९६१-६२  के  लिये  त्रावणकोर  मिनरल्स  फ्विलोन  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  wit  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा-परीक्षक  के

 टिप्पणियों  सहित  |

 २.  वर्ष  PER L—TR  के  लिये  इण्डियन  रेयर  ada  बम्बई  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  प्रौढ़  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियों

 सहित
 |

 में  रखी गई
 ।  देखिये

 संख्या  उल ०
 go  ७८६ /  ६३

 959/&3]

 मूल  बैक अंग्रेजी  मं
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 मोटर  गाड़ो  श्रीनिवास  शौर  वणिक  नीव हून  श्रवनीय  शादी  के  झन्तगत  श्रघिसुचनायें

 कौर  संचार  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  मैं

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा
 पटल

 पर  रखता
 Z:—

 (१)  मोटर  गाड़ी  PERE  की  धारा  १३३  की  उप-धारा  (3) # के

 भ्रस्तर्गत  दयानन्द  मोटर  गाड़ो  १९४०  में  कुछ  कौर  संशोधन  करने

 वाले  दिनांक  २७  PEGR  के  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना

 qe  ute  92/ve/go—arane  की  एक  प्रति

 (२)  वणिक  नौवहन  ges  की  धारा  CYS  की  उप-धारा  (३)  के

 रंगत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्रों  को  एक-एक  प्रति :

 (#)  दिनांक  १०  FERR  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  ग्राम

 PER  में प्रकाशित  सेलिंग  वेल्स  )  FERRI

 दिनांक  ५  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  शिकार

 ३१  जिसमें  वणिक  नौवहन  (a45  में  टक्कर  को

 १९६२  HT  Alaa  दिया  हुमा  है  |

 (३)  राष्ट्रय  राजपथ  १९४५६  की  धारा  ~ Ro & >t Ly  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  राजपथों

 पर  पड़ने  वाले  बड़े-बड़े  कस्बों  या  शहरों  के  भीतर  मिलाने  वाली

 छोटी  सड़कों  के  विकास  या  संधारण  के  बारे में  भारत  वे  राष्ट्रपति  और

 राजस्थान  के  राज्यपाल
 के

 बीच  हुए  करार
 की  एक  प्रति ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  क्रमशः  संख्या  एल०  टी ०  9X2 /GR  एल ०  eo

 ७८८  /

 सोमा  शुल्क  अधिनियम  करे  aia  श्रधिसुचनायें

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 तारके

 :  मैं  श्री  ब०  रा०

 भगत  की  प्रोसेस  मा  शुल्क  १९६२  की  घारा  aE  के  झ्न्तगंत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखती  हूँ

 (१)  दिनांक  २३  ERR  क  afaqaat  संख्या  जी ०  एस०  ग्राम  gug a में
 प्रकाशित  सीमा  शुल्क  निर्धारण  ERR

 (२)  दिनांक  २३  ERR  की  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  १४५७

 में  प्रकाशित  पुर्जे  PERRI

 (3)  दिनांक  २३  १९६३  की  अ्रधिसुचना  संख्या  जी  ०  एस०  कार  us

 में
 त्रकाशित  सामान  को  ERR  ।

 (४)  दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  करार  संख्या  २००  |

 (4)  दिनांक  २  ERR  की  जी०  एस०  आर  संख्या  202  |

 २  geh3 a की  Flo  एस०  श्रार०  संख्या  २०२  । (६)  दिनांक

 (७)  दिनांक  २  १९६३  की  ज ०  एस०  राज  संख्या  RoR  |

 e
 (5)  दिनांक  १९

 २
 जी०  एस०  ग्राहक  संख्या

 Rov |
 २

 मूल  ग्रंग्रेजी  में
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 [street  area  दूरी

 (&)  दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  YI

 (१०)  दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  प्यार  संख्या  ROG]

 (११)  दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  शिकार  संख्या  २०७  |

 (१२)  दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  शिकार  संख्या  २०८  |

 (3)  दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  Yok  ।

 (१४)  दिनांक  २  १९६३  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  Ro  |

 (१५)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  २१७  |

 (१६)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  ग्राम  संख्या  २१८  |

 (१७)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  RPE  |

 (१८)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  शिकार  संख्या  २२०  ॥

 (१९)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  २२१  ॥

 (२०)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  शिकार  संख्या  २२२

 (२१)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  २२३

 (२२)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  २२४  ।

 (२३)  दिनांक  १  १९६३  की  जी
 ०  एस०  ग्राम  संख्या  cee 4  |

 (¥¥)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  २२६  ।

 (२५)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  अरार ०  संख्या  २२७  |

 (२६)  दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  २२८  |

 (२७)  दिनांक  १  2ERR  की  अधिसूचना संख्या  जी  ०  एस०  कार  २३२  में
 प्रकाशित

 अल्प-निर्वात  १९६३  की  सूचना  |

 (२८)  दिनांक  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या  २४८  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ao  weo / &3] /  ६३]

 भारतीय  मकका
 बनाने  के  लिये  अस्थाई

 श्रादेदा

 तथा  कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  श्र०
 स०

 :
 मैं  अत्यावश्यक

 पण्य
 FEKY

 की  घारा ३  की  TTT  (६)  के
 दिनांक  ७  ERR

 की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  २७३  में  प्रकाशित  भारतीय  मकका  बनाने  के

 लिये  अस्थायी  प्रयोग )  F&Re  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  8 9/¢2]

 भारत  प्रतिरक्षा  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  श्रधिसुचनायें

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  :  मैं  भारत  प्रतिरक्षा

 १९६२  की
 धारा

 ४१  के
 oid

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक

 प्रति  सभा  पटल

 मल  diet  में



 २०  १८८४  )  कार्य  मंत्रणा  समिति  ७७

 पर  रखती  हूं

 (१)  दिनांक  €  १९६३  की  अ्रधिसुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  RoY  द्वारा

 शुद्ध  किये  गये  रूप  में  दिनांक  ११  १९६२  की  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  कार  €३  में  प्रकाशित  भारत  प्रतिरक्षा  सेवा  में  प्राविधिक  व्यक्तियों

 की  R&R  |

 (२)  दिनांक  १०  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  शिकार  ९१  में

 प्रकाशित  दिनांक  २२  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 १७३  जिसमें  भारत  की  प्रतिरक्षा  2&RR  दिये
 हुए  हैं  ।

 (३)  दिनांक  १  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  शिकार  २४०  में

 प्रकाशितਂ  भारत  प्रतिरक्षा  १९६३  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo  ७€२/६३]

 कामगरों  कोਂ  wafer  वेतन-वृद्धि  देने  के  लिये  कोयला  खनन  उद्योग  संबंधी  सरकारी  संकल्प

 श्रम  श्र  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०  कि०  :  मैं  कामगरों
 ~

 कों  अन्त रिम  वेतन-वृद्धि  देने  के  लिये  कोयला  खनन  उद्योग  संबंधी  केन्द्रीय  मजूरी  बोझ  की  सिफारिशों

 को  स्वीकार  करने  वाले  दिनांक  १६  १९६३  के  सरकारी  संकल्प  संख्या  डब्ल्यू  बी०-१६

 (३०)/६२  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 983/83]

 अनुदानों
 की  अनुपूरक  ATT  ,  १९६२-६३

 रेलवे  मंत्री
 स्वर्ग

 मेंबर  ZEQR-KB  के  लिये  व्यय  के

 संबंध  में  अनुदानों  की  भ्रनुपूरक  मांगों  का  एक  विवरण
 उपस्थ  fits

 करता  हूं  ।

 as दिलਂ  का

 अनुदानों  की  ० माग  १९६०-६१

 fa
 स्वरण  fag:  मैं  वर्ष  १६६०-६१  के  लिये  राय-व्यस्क  के  संबंध  में  अतिरिक्त

 अ्रनुदानों  की  मांगों  का  एक  विवरण  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 कायें  मंत्रणा  समितिਂ

 श्री  कृष्णमूर्ति  राव  (rata)  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  बारह  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 करता हूं  ।

 अंग्रेजी  में
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 प्राक्कलन  समिति

 बाईसवां  र  तेईसवां  प्रतिवेदन

 श्री  दासप्पा
 :

 मैं  प्राक्कलन  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हं

 भूतपूर्व  शिक्षा  वैज्ञानिक  भ्रनुसंप्रान  मंत्रालय--टेक्निकल  दिक्षा  भाग  २  के

 बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  पन् द्र हुवा  प्रतिवेदन  में  की  गई

 सिफ/रिशों  पर  सरकार  द्व/रा  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  बाईसवीं  रिपोर्ट  ।

 (at)  wage  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  राष्ट्रीय

 सहकारी  विकास  तथा  भांडागार  बोलें  के  बारे  में  रिपोर्ट  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति

 का  एक  सौ  तैंतीसवें  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफरिशों  पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  संबंघी  तेईसवां  प्रतिवेदन  |

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  विधेयक

 वित्त  मंत्री  सोरारजी  देसाई  )  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  केन्द्रीय  बिक्री  कर  )

 विधेयक  में भ्रग्नेतर  त  शोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुररस्थ/पित  करने  की  झ्र तुम ति  दी  जाये  ।

 महोदय  :  ser यह  है

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  विधेयक  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करेने  वाले  विधेयक  को

 पुरत्थ/पित  करने  की  श्रीमती  दीਂ  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 fat  मोरारजी  देसाई  :
 मैं  विषयक  पुरःस्थापित  हूं  ।

 रेलवे  १९६३-६४

 मंत्री  स्वर्ण  अध्यक्ष

 मैं  REQ REV  के  वित्तीय  ag  के  लिए  भारत  की  सरकारी  रेलों  का

 Je

 पेश  करने

 x
 के  लिए  खड़ा  ष्  |  इस  सिलसिले  में  मैं  रेलों  के  प्रशासन  शर  उनके  कार्य से ग  सम्बन्धित  कुछ

 मोटे  परिणामों  की  are  भी  माननीय  सदस्यों  का  ध्यानਂ  दिलाऊंगा  |

 १९६१-६२  क  लख

 २.  हमेशा  की  तरह  सबसे  पहले  मैं  पिछले  समाप्त  वर्ष  में  भारतीय  रेलों  के  वित्तीय  परिणामों

 का  उल्लेख  करूंगा  ।  १९६१-६२  में  यातायात  से  कल  प्राप्ति  ५००  .  ५०  करोड़  रुपये  रही

 जो  ५०१.२४  करोड़  रुपये  के  संशोधित  इनसान  के  बहुत  निकट है  ।  कुल  साधरण  संच।लन  व्यय

 IWY. 33  करोड़  रुपये  रहा  इस  प्रकार  Ro  ३  करोड़  रुपये के  संशोधित  अनमान में में  ४५.  of

 करोड़  रुपये  बच  गये  |  राजस्व  लेखे  से  मूल्यल्लास  झ्रारक्षित  निजी  में
 वार्षिक

 शुद्ध  विविध

 व्यय  ale  राजस्व  को  भुगतान  वित्तीय  स्थिति  के  अन्य  पहलू हैं  ।
 ऊपर  बताये  गये  पहले

 शर  तीसरे  मद
 में  भुगतान  उस  बढ़ी  हुई  वार्षिक  दर  पर  किया  गया  जो

 १९६०
 की  रेलवे

 faa  अंग्रेजी  में



 रेलवे  राय  १९६६  ev—sqegitat  9.0 ३०  १८८४

 प्र मि समय  समिति  की  सिफारिशों  के  श्रतुसार  तीसरी  आयोजना
 के  लिए  निर्धारित है

 ।  प/रिणाम-

 विकास  निधि  में  जमा  करने  के  लिए  शुद्ध  रेलवे  बचेत
 २४.  ४०  करोड़  रुपये

 नब  कि  इसका  संशोधित  अनुमान  १६.४८  करोड़  रुपये  था  |

 यह  बात  याद  रखने  योग्य  है  कि  विकास  निधि  में  पैसा  वार्षिक  रेलवे  बचत  से

 है  कौर  तीसरी  आयोजना  में  इस  निधि  से  निर्माण-कार्यों  पर  प्रति  वर्ष  औसतन  लगभग  २३  करोड़

 रुपये  लगाये  जाने  को  हैं  ।  यह  अनुमान  वर्तमान  लेखा-जोखा  के  आधार  पर  लगाया  गया

 यद्यपि  इस  बात  का  संकेत  है  कि  पन्त  में  चल  कर  stad  व्यय  इससे  कहीं

 अधिक  होगा  |  इस  आवश्यकता  को  देखते  PEK LER  तीसरी  श्रायोजना  के  पहले

 में  जो  २४.  ४०  करोड़  रुपये  की  बचत  हुई  वह  पर्याप्त  मात्र  है
 ।  यदि  वार्षिक  बचत  कौर  विकास

 निधि  की  श्रावश्यकताश्रों  के  बीच  यह  सम्बन्ध  कायम  न  रखा  तो  विकास  निधि  at

 झवश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  लिए  बाध्य  होकर  रेलवे  को  सामान्य  राजस्व  से  कजे  लेना

 जैसा  कि  दूसरी  प्रायोजना  के  कुछ  वर्षों  में  करना  पड़ा
 था  |  निश्चय  ही  यह  वांछनीय  नहीं

 होगा  ।'  इस  सम्बन्ध  में  सन्तोषजनक  बात  यह  है  कि  यद्यपि  १६६०-६१  के  मुकाबले

 ERI ~ Cay
 ६२  में  रेलवे  की  वचनबद्धता  बहुत  अ्रधिक  फिर  भी  इस  वर्ष  २४.४०  करोड़

 रुपये  की  बचत  हुई  ।  यह  बचनबद्धता  वर्तमान  रेलवे  अभिसमय  की  सिफारिशों  के  करण  जिनके

 अनसार  PEE  से  PERR  तक
 के  पांच  वर्षों  में  रेलवे

 को
 वित्तीय

 व्यवस्थ  शासित  होती  हूँ
 ।-

 १९६२-६३  के  संशोधित

 ३.  चालू  वर्ष  में  यातायात  से  कुल  प्रप्ति  का  संशोधित  श्रीमान  ve  .६२  करोड़

 रुपये  रखा  गप  है  जो  बजट  अनुमान  से  ४.  २६  करोड़  रुपये  अधिक  ह  ।  यह  वृद्धि खास  तौर

 पर  कोचिंग  ate  मद  में  प्र  कुछ  हद  तक  यातायात  के  मद  में  हुई

 है  ।  बजट  में  माल  यातायात  से  आमदनी  का  जो  अनुमान  लगाया  गधा  उसके
 पुरा

 होने

 की  भ्राशा है है  ।  युद्ध  साधारण  संचालन-व्यय  का  संशोधित  अनुमान  बजट  से  ६.३४  करोड़  रुपये

 अधिक  है  ।  यह  वृद्धि  अनिवार्य  रूप  से  पश्चिमी  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अघिक  खर्च  शौर  कुछ

 दूसरे  मदों  में  खच  के
 कारण  है  जिसमें  वर्तमान  श्रापात  से  उत्पन्न  ae  भी  शामिल  हैं

 ।  इसके

 अलावा  बजट  के  बाद  को  जले  की  कीमत  में  जो  वृद्धि  हुई  ake  दूसरे  वेतन  आयोग  की  कुछ  गौण

 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  जो  fata  किये  उनकी  वजह  से  भी  साधरण  संचालन  व्यथ  बढ़ा  ।

 बजट  के  बाद  जो  निर्णय  किये  उनमें  से  कुछ  प्रमुख  fora  इस  प्रकार  हैं-रात  की  ड्यूटी

 के  लिए  भत्ते  का  नैमित्तिक  मज़दूरों  को  हफ्ते  में  वेतन  सहित  अमराराम  झोर  अस्थायी

 कर्मचारियों  के  निर्वाह  निधि  खाते  में  सरकारी  जमा  करने  की  जो  पेंशन

 के  हकदार  कर्मचारियों  के  स्थायी  होने  पर  उनकी  पेंशन  निर्धारित  करने  के  लिए  कुल  wea

 सेवा  गिने  जाने  के  समान  है  ।  रेलवे  श्राभसमय  १९६०  की  सिफारिश  के  तीसरी

 आयोजना  में  मूल् यह् लास  के  लिए  प्रति  वर्ष  ६७  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  है  ।  १९६१-६२  के

 ६५  करोड़  रुपये  को  में  इस  वर्ष  मूल् यह् लास  आरक्षित  निधि  में  ६७  करोड़  रुपये  देने  के  बाद

 are  विविध  व्यय  att  सामान्य  राजस्व  को  भुगतान  के  मद  में  बची हुई  रकम  का  लेखा-जोखा

 करके  बचत  का  सं  शोधित  ग्रत मान चय  २२.  २०  करता  रुपये  लगाया  गधा है
 ।  यह  रकम

 विकास
 निधि

 में  जमा  की  जायेगी  ।

 जै  ता  कि  पहले  बताया  जा  कुछ  मदों  में  अनिवार्य  रूप  से  अधिक  as  हमा  है  ।  लेकिन

 यह
 प्र  तन्न ता

 को  बात है
 कि  खच  अ  जाने के  बावजूद  शुद्ध  बचत  का  अनुमान  लगभग  उतना  ही  है  जितना

 कि
 पहले-पहल

 बजट  में  (23.  करोड़  रुपये  )  रखा  गर  था  |  राजस्व  सं  चालनब्बाते  का  अति  रिक्त

 खरच  पूरा  करने  के  लिए  पूरक  मांगें मांगें  कयार  की  गयी हूं  ।  ये  पूरक  मांगें  उन  मांगों  के  अलावा  ह  जो
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 १९६२
 में  पेश  हुईं  प्रौढ़  संसद्  द्वारा  स्वीकार

 की
 गयी  थीं  ।  जहां  तक  रेलवे  बचत  का  प्रद

 यह  केवल  इतनीਂ  ही  नहीं  ्  चाहिए  जो  विकास  निधि  की  शोध क्षमता  के  लिए  कफी  बल्कि  यह
 भी  अपेक्षित  है  कि  निवेश  की  रकम

 में  वृद्धि  के  साथ  बचत  भी  साल-ब-साल  बढ़ती  रहे  रेलवे  पर  जो

 बड़ी  पूंजी  लगी  हुई  उसका  सन्तोषजनक  प्रतिफल  मिलता  रहे  ate  साथ  ही  विकास  निधि  से  होने

 वाले  खर्चे  में  सम्भावित  वृद्धि  की  पूति  होती  इसके  लिए  बचत  को  बढ़ाना  श्रावक  है  ।  तीसरी

 झा योजना
 में

 रेलवे  की
 प्राप्त  ब्याजदेय पूंजी

 लगभग  २०००  करोड़  जबकि  पहली  आयोजना

 में  यह  पूंजी  प्रोटीन लगभग
 Foo

 करोड़  रुपये
 थी  |

 विकास  निधि  से  होने  वाला  खां  भी  दूने  से  प्रतीक

 बढ़  गया  है
 ।  इस  निधि

 में  रेलवे
 की

 ates  बचत  से  पैसा  ara  इससे  देखते  हुए

 पहली  आयोजना  में  १५  करोड़  रुपये
 की  वार्षिक  बचत की  तुलना  जो  कदाचित उस

 जना  के  लिए  पर्याप्त  रही  तीसरी  श्रायो  जना  में  रेलवे  को  प्रतिवर्ष  कम  से  कम  लगभग  ३०  करोड़

 रुपये  की  बचत  करनी  होगी  ।

 चालू  वर्ष  में  सन् यन्त्र  ौर  मशीन  और  चल-स्टाक  पर  शुद्ध  व्यय  का

 संशोधित  च्च्  ३०७.  ७४
 करोड़  रुपये  है  ।  यह  संशोधित  पूंजीगत  बजट  २९४  करोड़  रुपये  की

 बजट  व्यवस्था  से  १२ ७४  करोड़
 रुपये  afar  है  प्रौढ़  जे  सा  कि  १९६२  में  बजट  पेदा  करते  समय

 मैंने कहा  VEY  करोड़  रुपये  की  यह  बजट  व्यवस्था  उस  समय  तक  की  सब  से  अधिक  व्यवस्था थी  ।

 सब  सें  बाद  में  जो  संकेत  मिले  उनके  अनुसार  अधिक  सामान  मिलने  कौर  आयोजना  के  काम  में

 धिक  सुधार  की  है  ।  इस  मद  में  अतिरिक्त  रकम  की  व्यवस्था  इस  प्रत्याशित  खर्च  को  पुरा

 करने  के  लिए  है  भ्र ौर  पूरक  मांग  में  शामिल  की  गयी  है  ।

 रेल  परिवहन-क्षमता  का  विकास--तीसरी  शभ्रायोजना  के  लक्ष्य

 ५.  १९६२-६३  के  रेलवे  बजट  से  सम्बन्धित  श्वेत  पत्र  में  इस  बात  कीਂ  परिकल्पना  की

 गयी  थी  कि  तीसरी  आयोजना  में  २४५०  लाख  टन  प्रारम्भिक  माल  यातायात  का  जो  अनुमान  १९६१

 में  निर्धारित  किया  गया  उसकी  तुलना  में  रेल  परिवहन  का  संशोधित  लक्ष्य  बहुत  भ्रमित  बढ़

 जायेगा
 ।  उपर्युक्त  अनुमान के  भ्रनुरूप  रेलवे  विकारा  कार्यक्रम  की  लागत  १३२५  करोड़  रुपये  रखी

 गयी  थी  ।  तब  से  विभिन्न  कोयला-खानों  में  उत्पादन  शौर  विभिन्न  दिशाओं  में  कोयले

 के  परिवहन की  प्रतीक  ब्यौरेवार तस्वीर  सामने  करायी  है  ।  धुलाई  कारखानों तक  कच्चे  कोयले  का

 यातायात  कम  दूरी  का  यातायात  इसमें  लगभग  ५०  लाख  टन  वृद्धि  कोयला  यातायात  के

 स्वरूप  में  परिवर्तन के  कारण  कुछ  मार्गों  पर  अधिक  कोयला  ढोया
 जायेगा

 प्रौढ़  माल
 की  अ्रधिक

 ढुलाई के  लिए  कुछ  श्रावक काम  करने  होंगे  ।  इन  सब  बातों  का
 ध्यान  रखकर  रेलवे

 के
 विस्तार

 भर  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  आयोजना  कमीशन  ने  १४४५  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  परिव्यय

 अ्रनुमोदित  किया  है  ।  इस  तरह  रेलवे  का  भ्रनुमोदित  परिव्यय  श्री  १४७०  करोड़  रुपये  १४४५

 करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  अनुमोदित  परिव्यय  में  १९  करोड़  रुपये  का  विदेशी  मुद्रा  का  अंश  शामिल  है  |

 ६.  इस  अतिरिक्त  व्यवस्था  में  १२०  करोड़  पये  कोयले  की  ass  ढुलाई  के  लिए  शहरों  २५

 करोड़  रुपये  तीसरीਂ  आयोजना  में  बढ़े  हुए  माल  यातायात  के  सम्बन्ध  में  रेलों  द्र  अत्यन्त

 दय  कार्यों  शौर  चौथी  आयोजना  के  शुरू  में  विशेष  रूप  से  बढ़े  हुए  कोयला  यातायात  के  लिए  wa  जो

 प्रारम्भिक  उपाय  किये  जायेंगे  पौर  जिन  पर  अमल  करने  में  काफी  समय  उनके  लिए  रेलवे

 द्वारा  प्रस्तावित  वृहत्तर  तीसरी  आयोजना  में  प्रारम्भिक  विविध  माल  इस्पात  कारखानों  के

 लिए  कच्चे  माल  वहां  से  तैयार  माल  सीमेंट  कौर  निर्यात  के  लिए  लोहा  खनिज  को  छोड़

 कर
 यातायात

 में
 लगभग  १००  लाख  टन  वृद्धि

 की  व्यवस्था  है
 ।

 तीसरी  प्रायोजना  में

 VWMYo  लाख  टन  माल  यातायात  के  प्रारम्भिक  लक्ष्य  में  इस  तरह  के  यातायात  के  लिए  eso  लाख  टन
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 का
 लक्ष्य  रखा  गया  था  ।  इस बढ़े  हुए  यातायात को  सम्हालने  के  उद्देश्य  से  लाइन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए

 जो  काम  अ्रपेक्षित  उनके  लिए  व्यवस्था की  गयी  है  ।  इस  काम  के  लिए  अतिरिक्त  चल-स्टाक

 अर्थात  माल  डिब्बों  और  रेल  इंजनों  की  जो  जरूरत  उसके  लिए  रकम  की  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर

 में  विचार  किया  यद्यपि  रेलों  से  कहा  है  कि  माल  डिब्बों  के  लिए  कार्यक्रम  बनायें  ।

 चौथी  प्रायोजना  के  सम्बन्ध  में  जो  अ्रग्रिम  कार्रवाई  तीसरी  आयोजना  में  करनी  उसमें  उन  ट्रंक

 आर  दूसरी  महत्वपूर्ण  लाइनों  पर  ५२५  मील  दोहरी  पटरी  बिछाने  का  कार्यक्रम  शामिल  जिनसे

 बिहार  कोयला-क्षेत्रों  कौर  दूरस्थ  कोयला-क्षेत्रों
 से

 पश्चिम  यार  दक्षिण  भारत  को  कोयला

 भेजा  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  fay  कार्रवाई  अत्यन्त  अ्ावर्यक  क्योंकि  चौथी  आयोजना  के  शरू  के

 वर्षों  में  इन  दोहरी  लाइनों  को  चाल  करने  से  पहले  इनके  निर्माण  में  तीन  से  चार  वर्ष  का  समय  लगेगा  ।

 सरकार  ने  इसे  मान  लिया  है  कौर  इस  काम  को  शरू  करने  के  लिए  १९६३-६४  के  बजट  में

 व्यवस्था की  गयी  है  ।  मैं  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कोयले  की  अधिक  ढुलाई के  सम्बन्ध  में

 परिवहन  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  उद्देश्य  से  प्रारम्भिक  उपाय  के  रूप  में  पूर्वोक्त  लाइनों में  से

 कुछ  लाइनों  का  तत्काल  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  १९६२  में  पूरक  मांगें  पेश
 की

 गयीं  जिन्हें

 संसद  ने  स्वीकार किया  था  ।  ग्रायोजना  के  लिए  रेलें  कुल  मिलाकर  लगभग  VARA  करोड़  रुपये  के

 परिव्यय  का  कार्यक्रम बना  रही  हं  ।  इस  का क्रम  में  चल-स्टाक  की  खरीद  के  लिए  ६५  करोड़

 रुपये  की  रकम  शामिल  है  कौर  जेसा  कि  मैं  बता  चूका  इसके  लिए  ant  चलकर  रकम  की  व्यवस्था

 होने  की  इस  परिव्यय के  आधार  पर
 रेलें  चालू  के  में  प्रतिवर्ष  २६००

 लाख  टन  प्रारम्भिक  यातायात  सम्हालने  के  लिए  तेयार  हो  रही  हैं  प्रौर  चौथी  प्रायोजना  के  दुरू  के  वर्षों

 में प्रां शिक  रूप  से  कोयला  यातायात  के  लिए  करती  रिक्त  क्षमता  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  अ्रम्निम  कार्रवाई
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 कर  रही हं  ।  जसा
 कि

 पहले  बताया  जा  चाल  में  रेलवे  पूंजीगत  बजटਂ  का  संशोधित

 अनुमान  बजट  से  कुछ  alas  है  प्रौढ़  १६६ ३-६४  का  पं  rire  जिसका  उल्लेख  मैं  प्रभी

 इससे भी अधिक ह भी  श्रमिक  है  ।  पूंजीगत  बजट  में  ये  विधियां  तीसरी  श्रायोजना  में  रेलों  के  कार्यक्रम  के  अनुरूप  है  |

 परिवहन  कायें

 ७.  १९६१-६२  तीसरी  प्रायोजना  के  पहले  वर्ष--में  रेलों
 के

 वित्तीय  परिणाम  शौर  चालू

 वर्ष  में  इनके  वित्तीय  पं  रिंणामों  का  पूर्वानुमान  बताने  के  बाद  मैं  इन  दो  वर्षों  में  रेलों  के  परिवहन  कार्य

 की  स्थल  समीक्षा  करूंगा  ।  १९६२ में  १९६२-६३  का  भ्रन्तरिम  रेलवे  बजट  पेश  करते  समय

 श्री  जगजीवन  राम  ने  बताया  था  कि  अनेक  कारणों  से  PEG I—ER  में  इरादा  से  कम  यातायात डे  |

 बाद  में  १९६२ में  पिछले  ats  परिणामों  की  रिपोर्ट  देते  समय  मैंने  सदन  को  बताया  था  कि

 कुल  मिलाकर  १९६१-६२  में  परिवहन की  स्थिति  उससे  पिछले  वर्ष
 की

 तुलना  में  फिर
 भी

 seat

 थी  ।  कोयले  का  लदान  प्रतिदिन  औसतन  YEE ATe [sag माल  डिब्बे  जबकि  में  लदान

 प्रतिदिन  औसतन  ५६६  माल  feed  था  ।  बंगाल  ate  बिहार  के  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयले

 का  लदान  १९६०-६१ के  ४४८१  माल  डिब्बों से  बढ़  कर  १९६१-६२  में  Wore  माल

 श्रीहीन  ३१८  माल  डिब्बे रहा
 ।

 इस  प्रकार  कोयले  के  लदान  में  लगभग
 ७

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 ।

 इस्पात  कारखानों  प्रौढ़  जुलाई  कारखानों  की  कोयले  की  कुल  ज़रूरत  पूरी  की  गयी  कौर  इसके  अ्रलावा

 दूरस्थ  कोयला-क्षेत्रों से  जितना  कोयला  ढोने  को  रेलों  ने  वह  सब  कोयला  भी  ढोया  ।  इस्पात

 कारखानों  श्र  धलाई  कारखानों  कों  छोड़कर  अन्य  उपभोक्ताओं  के  लिए  रेलों  ने  बंगाल  शर  बिहार

 के  कोयला-क्षेत्रों  से  PEKO—FY  की  तुलना में  PEELE  में  प्रतिदिन  भौसत्तन  १८२  माल  डिब्बे

 अधिक कोयला  पहुंचाया  ।

 ८.  चाल  वर्ष  में  रेल  परिवहन  की  स्थिति  में  झ्रामतौर  पर  प्रौढ़  कोयले  के  परिवहन  में  खास

 तौर  पर  महत्वपूर्ण  सुधार र  है  ।  १६६२  से  R253  तक  F  दस  महीनों  में  पिछले

 वर्ष  की  इसी  water  की  तुलना  में  माल  का  लदान  लगभग  १३२  लाख  टन  (83%.2  लाख  मीट्रिक

 2738  (Ai)



 ८२  राव  ora  SUTH—— &  &  =F  V——  उपस्थापित  १९  १९६३

 टन  बढ़  गया  कौर  अभी  भी  संचलन  की  तेज़  रफ्तार  जारी  है  ।  इन  परिस्थितियों  में  इस  बात  की

 पुरी  ara  है  कि  पिछले  वर्ष  के  मुकाबले  चालू  वर्ष  के  प्रीत  तक  भाड़े  वाला  यातायात  १५०  लाख  टन

 बढ़  जायेगा
 ।  यह  द्धि

 उस
 भ्रनुमान  के  बिल्कुल  भ्रनुरूप  है  जो  बजट  तैयार  करते  समय  लगाया  था

 यदि  इस्पात  कारखानों
 की

 रेल  परिवहन  सम्बन्धी  जरूरतें  के  प्रारूप  हुई  होतीं  प्रौढ़  यदि  सभी

 कोयला-क्षेत्रों
 से
 कोयले  का  लदान  धर्न्य  दिनों  की  अपेक्षा  रविवार  को  बहुत  कम  न  तो

 परिवहन  में  इससे  अधिक  वृद्धि  होती  ।

 चालू वर्ष  के  पहले  दस  महीनों  में  बड़ी  लाइन  पर  कुल  मिलाकर  प्रतिदिन  औसतन  २०२९६

 माल  डिब्बे लादे  जबकि  की  इसी  प्रविधि  में  प्रतिदिन  औसतन  १८४४३  माल  डिब्बे

 लादे  गये  अर्थात ्  चालू  वर्ष  में  १०  प्रतिशत  अ्रधघिक  लदान  ।  मीटर  लाइन  में  प्रतिदिन  औसतन

 १०३२३  माल  डिब्बे लादे  जबकि  इससे  पहले  ay  की  इसी  भ्र वधि  में  तीन  प्रोटीन  १०१४६

 माल  डिब्बे  लादे  गये  थे  ।  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  प्रति  मीटर  लाइन  माल  डिब्बा  के  हिसाब  से

 लगभग  पांच  प्रतिघात  प्रिक  रहा  ।

 बंगाल  कौर  बिहार  कोयला-क्षेत्रों  दूरस्थ  कोयला-क्षेत्रों  स ेकोयले के  लदान  मे ंभी  बराबर

 सुधार  चालू  वर्ष  के  पहले  दस  महीनों  में  प्रतिदिन  कोयले  का  लदान  लगभग  ६५५२  माल  डिब्बे

 जबकि  PEK O-|2  की  इसी  अवधि  में  प्रतिदिन  औसतन  ५९७६  माल  डिब्बे  लादे  गये

 श्र्थात इस वर्ष ६.. ६ इस  वर्ष  ६.  ६  प्रतिशत  अधिक  माल-डिब्बे लादे  गये  ।  इसी  भ्र वधि  में  बंगाल  कौर  बिहार

 कोयला-्षेत्रों में  कोयले  का  लदान  प्रतिदिन  औसतन  LLCS  माल डिब्बे  जबकि  इससे  पहले

 की  इसी  अवघि  में  प्रतिदिन
 ४७८  १  माल  डिब्बे  लादे  गए  र्था  चालू

 वर्ष
 में  ८.

 ७

 ध्रुमिर लदान  ।  इस्पात  कारखानों  कौर  धुलाई  कारखानों  में  कोयले  की  जितनी
 जरूरत

 वह  सब  पूरी  की  जा  रही  है  ।  इस  वर्ष  के  पहले  दस  महीनों  में  इस्पात  कारखानों  के

 औसतन  १२२२  कौर  धुलाई  कारखानों  के  लिये  प्रतिदिन  औसतन  २५२  माल  डिब्बे  कोयला  भेजा  गया
 | हैं

 इससे  पहले  वर्ष  की  इसी  भ्र वधि  इनकी  आवश्यकताएं  RokQ  १०६  माल डिब्बे थीं  |

 दूरस्थ  कोयला-क्षेत्रों  से  कोयला  ढ़ोने  के  लिये  जितने  माल-डिब्बों  की  मांग  की  उसे  भी

 ने  पूरा  किया  ।  अन्य  उपभोक्ताओं के  लिए  बंगाल  श्र  बिहार  कोयला-क्षेत्रों से  १६६२-६३  की

 इस  प्रविधि  में  प्रतिदिन  लगभग  ZORY  माल  डिब्बों  में  कोयला  भेजा  गया  जब  कि  इससे  पहले  वर्ष की

 इसी  श्रवषि में  प्रतिदिन  औसतन  ३४८०  माल  डिब्बे  कोयला  भेजा  गया  था  ।  जैसे  जैसे  विकास  कार्य

 सम्पन्न  होंगे  और  चल-स्टाक  की  मात्रा  बढ़ेगी  वै  सेवैसे  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  में

 अ्रघिक  माल  डिब्बे  चलाये  जायेंगे  |

 चालू वर्ष  परिचालन  दक्षता  में  लगातार  सर्वतोमुखी  सुधार  BAT हू
 जो  PER a  के

 कार्य  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  है  ।  परिचालन-सम्बन्धित  परिणामों  की  चर्चा  भारत  की

 सरकारी  रेलों  के  कार्य  की  समीक्षा के  सब  से  बाद  के  संस्करण  में  की  गयी  है  जिसकी  प्रतियां '

 बजट  प्रलेखों  क ेसाथ  माननीय  सदस्यों  को  दी  गयी  हैं
 ।  इस  बार  समीक्षा  में

 कु  छ  ग्र ति रिक्त  विषयों

 के  सम्बन्ध  में  जानकारी  दी  गयी हे  जो  पिछले  तीन  वर्षों  की  समीक्षा त्रों  में  नहीं  दी  गयी  थी  ।

 १०.  चाल वर्ष  में  मुगलसराय  से  पश्चिम की  कौर  के  स्टेशनों  कोयला  भेजने  में  शौर

 प्रगति  हुई  है
 ।  ERR  से  FESR  तक की  अवधि में मुगलसराय में  मुगलसराय  के

 रास्ते  कोयले

 से  लदे  हुए  प्रतिदिन  १९८६ माल  डिब्बे  भेजे  जब  कि  इससे  पहले  वर्ष
 की

 इसी
 अवधि

 में  कोयले से  लदे
 प्रतिदिन  औसतन  १८९१  माल  डिब्बे  भेजे  गए  थे  ।  इस  में
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 में  पूर्व  रेलवे  ने  उत्तर  रेलवे  को  कोयलें  कौर  ग्रहण  भाड़े  वाले  माल  के  प्रतिदिन  २६२८  माल  डिब्बे  दिये

 जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  प्रविधि  में  प्रतिदिन  औसतन  २४४८ माल  डिब्बे  दिये  गए  थे

 ११.  यह  महत्व  की  बात  हे  कि  माल  की  ढुलाई  में  यह  सफलता  आदमियों  alt  सामान

 के  भ्रापातिक  परिवहन  के  अतिरिक्त  है  जो  खास  तौर  पर  कोचिंग  स्पेशल  गाड़ियों  के  रूप  में  प्रतिरक्षा

 संबंधी  काम  के  लिये  संचालित  किया  गया  ।  wat  हाल  के  महीनों में  बहुत  थोड़े  नोटिस पर  रेलों

 से  इस  भ्रापातिक  परिवहन  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  पूर्वोत्तर सीमा  रेलवे  में  aaa

 से  उत्पन्ननरिवहन  को  मिलाकर  कुल  श्रतिरिक्त-कार्य  सामान्य  परिवहन  से  लगभग  ६५  प्रतिशत  अ्रधिक

 रहा  इस  वृहद्  प्रयास  के  ब्योरे  का  रेलों  ने  प्रचार  नहीं  किया  है  कौर  प्रचार
 न  करने

 के
 कारण

 भी  स्पष्ट हैं  ।  इस  बड़े  काम  को  इस  ढंग  से  निभाया  गया  कि  श्राम  सवारी  गाड़ियों  कौर  सेनिक

 रसद  के  संचालन  में  न  कोई  बाधा  पड़ी  तो  न  उन्हें कम  करना  पड़ा  |  इस  अवसर पर  में

 माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  मेरे  साथ  मिलकर  वे  सभी  वर्ग  के  रेल
 कर्मचारियों

 को  बधाई

 जिनके  सतत  प्रयास  के  फलस्वरूप  यह  सराहनीय  काम  सम्पन्न  यह  बड़ी  उत्साहवर्धक

 बात  है  कि  चाल्‌  वर्ष  में  रेल  परिवहन  की  स्थिति  प्राम  तौर  पर  बहुत  कुछ  सुधर  गयी  है  प्रौढ़  रेलें

 विकासमान  उद्योग-धंधों  की  सब  ज़रूरतों  को  पूरा  कर  सकती  हैं  ।

 असम  के  लिये  रेल  परिवहन  की  अघिक  सुविधाएं

 १  पिछले  कुछ  वर्षों  से  अ्रसम  के  लिए  रेल  क्षमता  बढ़ाने  की  प्रा वश्य कता  पर  ध्यान  दिया

 जाता  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  वर्तमान  आपात  शुरू  होने  से  पहले  ही  कलकत्ता  से

 सिलीगुड़ी  तक  एक  बड़ी  लाइन  बनाने  का  प्रायोजन  किया  गया  था
 ।  यह  लाइन

 खजुरिया  घाट  के  रास्ते  बनायी  गयी  खजुरिया  में  गंगा  नदी  पर  फेरी  सर्विस  है  प्रौढ़  मालदा

 होकर  यह  लाइन  सिलीगुड़ी  से  मिल  गयी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  १६  १  किलोमीटर  (228.4 Are): ५

 नयी  बड़ी  लाइन  बनाई  गयी है  कौर  ८०  किलोमीटर  (५०  लम्बी  मीटर  लाइन  को

 बड़ी  लाइन  में  बदला  गया  है  ।  इसके  रंगिया-रंगापाड़ा  नावें  मीटर  लाइन  को  मेकोंग

 चालक  तक  बढ़ाने  का  प्रायोजन  भी  किया  गया  था  ।  इस  नयी  लाइन  का  रंगापाड़ा  नाथे  लखीकपुर

 जो  लगभग  १७३  किलोमीटर  (  १०७  लम्बा  REQ A में  यातायात के  लिए

 खोला  गया  |  इससे  पहले  १९६२  में  इस  लाइन  का  एक  छोटा  पकड़ा  यातायात  के  लिए  खोला

 जा  चुका  लखीमपुर  से
 राग  मेकांग  सेलक  तक  १६१  किलोमीटर  १००  लाइन

 का  निर्माण किया  जा  रहा  है  ।  जिस  इलाके  से  होकर  लाइन  के  इस  भाग  का  निर्माण  किया  जा

 रहा  वह  पहले  भाग  की  तुलना में  कहीं  अ्रधिक  बीहड़  इलाका  है  ।  कटिहार  कौर  पद

 तथा  पाण्डू  ait  तिनसुकिया  के  बीच  मुख्य  लाइन  की  क्षमता  बढ़ाने  के  सम्बन्ध
 में  कई  काम  किये

 गये हैं  ।  कटिहार-गोहाटी  खण्ड  की  क्षमता  प्रौढ़  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  इस  खण्ड  पर  डीज़ल  बिजली  रेल

 इंजन  चलाने  का  भी  विचार  हे  प्रौर  इनके  खरीदने  की  व्यवस्था  की  गयीं  है  ।  लाइन  क्षमता  बढ़ाने  के

 सम्बन्ध  में  जो  उपाय  किये  उनमें  १९६०-६१  चालू  में  खरीदे  गये  डीजल  रेल  इंजन

 चलाने  का  काम  भी  शामिल  है  ।  विद्वेष  रूप  से  वर्तमान  झ्रापात  में  इस  क्षेत्र  में  जो  बड़  पैमाने  पर

 रेल  परिवहन  उसमें  ये  उपाय  प्रख्यात  उपयोगी  सिद्ध  हुए  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  रेल-सड़क  पुल  बनाने  का  काम  दूसरी

 झायोजना  के  aia  दौर  में  शुरू  किया  गया  था
 ।

 हमारे  देश  में  यही  एक  प्रमुख  नदी  है

 जिस  पर  इससे  पहले  कोई  पुल  नहीं  बनाया  गया  था
 ।

 माल  यातायात  के  लिए  पुल  को  निर्धारित

 समय  से  दो  महीने  पहले  तैयार  करने  के  से  विशेष  उपाय  किये  गये  i  इस  पुल  के  बन
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 जाने से  असम  में  ब्रह्मपुत्र  नदी  के  उत्तरी  कौर  दक्षिणी  क्षेत्रों  के  बीच  रेल  परिवहन  के  साधनों

 में  सामयिक  सुधार  gat  है  |

 पूर्वोत्तर-सीमा  रेलवे  ने  परिवहन  के  अतिरिक्त  भारी  बोझ  को  बड़े  कारगर  ढंग  से  निभाया

 है  ।  भ्र ति रिक्त  परिवहन  में  वह  आपातिक  परिवहन  भी  शामिल  है  जो  प्रतिरक्षा  के  लिए  बड़े

 पीपलनेर पर  किया  गया  ।  Reuc  के  दारू  में  जब  एक  नया  रल-प्रशासन  कायम  किया  गया  arc

 उसका  प्रधान  कार्यालय  असम  में  रखा  उस  समय  इससे  जिन  लाभों  की  aren  ar  गयी

 वह  पुरी हो  गयी  है  ।  यह  बड़े  महत्व  की  बात  है  कि  बड़े  पैमाने  पर  ऑ्रापातिक  यातायात

 सम्हालने  के  साथ-साथ  असम  में  रस  से  बाहर  सैनिक  माल  का  संचालन  भी  जारी  रहा  ।

 ज्वाइंट  स्टीमर  कम्पनियों  न  लम्बे  ग्रसे  तक  बुकिंग  बन्द  कर  रखा  जिसकी  वजह  से  रेलवे  को

 पहले  के  मुकाबले  शरीक  मात्रा  में  चाय  और  पटसन  ढोना  पड़ा  ।  नवम्बर  और  दिसम्बर

 १९६१  में  जितना  पटसन  चाय  बुक  उसके  PERX  की  इसी  प्रगति  में  पूर्वोत्तर

 सीमा  रेलवे  ने  लगभग  Yooo  माल-डिब्बों  पटसन  कौर  ३००  माल-डिब्बे चाय  बक  किये

 ग्राम  के  साथ  रेल  सम्यक  बढ़ाने  के  परिणामस्वरूप  फ़रक का  में  माल  फेरी  की

 क्षमता  भी  बढ़ा  दी  गयी  है  ताकि  दक्षिण  बंगाल  के  बड़ी  लाइन  वाले  क्षेत्रों  से  उत्तर  बंगाल

 प्रौढ़  wag  के  क्षेत्रों  में  प्रतीक  माल  गाड़ियां  चलायी  जा  सकें  ।  फेरी  की  क्षमता  उत्तरोत्तर  बढ़ायी

 जा  है  ।  WT  से  पहले  यहां  दोनों  भ्र  प्रतिदिन बड़ी  लाइन  के  ५४-५५  माल-डिब्बे  भेजे

 जाते  थे  ।  इसਂ  समय  दोनों  प्रति-दिन  बड़ी  लाइन  के  १६२-१६२  माल  डिब्बे भेजे  जा
 र

 हैं  ;

 ज़रूरत  पड़ने  पर  aaa  ग्रसित  माल-डिब्बों  भेजने  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।

 गाड़ियों  का  संचालन  बढ़  गया  इसके  लिए  श्रसम  में  कई  स्थानों  पर  कौर  पूर्वोत्तर

 सीमा  रेलवे  में  श्राम  तौर  पर  मीनल  की  सुविधाएं  तेजी  से  बढ़ायी  जा  रही  हैं
 ।

 सिलीगुड़ी

 के  पास  बड़ी  लाइन  पर  कभी  हाल  में  बड़ा  टर्मिनल  बनाया  गया  है  ।  इस  या  में
 न

 केवल

 बडी  लाइन  का  बल्कि  मीटर  छोटी  लाइनों  के  यानान्तरण  का  काम  भी  अरब  कारगर

 ढंग  से  सम्हाला  जा  सकता है  ।

 लाइन  की  क्षमता  श्र  बढ़ाने  के  लिए  रि  अ्रलीपुर  द्वारा  खंड  में  केन्द्रीकृत

 यातायात  नियंत्रण  प्रणाली
 Centralised  Traffic  Control

 चालू  करने के

 संबंध  में  काम  शुरू  किया  गया  है  ।  यह  सन्देश  भेजने  की  एक  योजना  है  जो  एक  लम्बे खंड  पर

 स्वतः  काम  कर  सकती  इससे  गाड़ियों  के  आने-जाने  में  रुकावट  दूर  होगी  भर  रेलों  की

 क्षमता भी  बढ़ेगी  ।
 इस  योजना  को  भ्र ली पुर  द्वार  से  प्र मीन गांव  तक  बढ़ाने के

 संबंध  में
 भी

 विचार

 किया  जा  रहा  है  कौर  साथ  ही  क़सम  में  रेल  क्षमता  के  अपेक्षित  विस्तार  के  लिए  दूसरे  उपायों

 थर  भी  बराबर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  |

 2 FER ३-६४  के  बजट  श्रीमान

 १३.  wa  मैं  बजट  वर्ष  98 3-2¥ F AAA HT KF के  अनुमानों  का  जिक्र
 करूंगा

 ।  माननीय  सदस्य

 इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  बजट  वर्ष  के  भ्र नुमा नों  पर  वर्तमान
 का  बहुत  अधिक

 प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि  आपात  की  परिवहन  संबंधी  आवश्यकताओं  को  जल्द  पूरा  करना  लाज़मी

 है  ।  एक  बुनियादी  ढांचे  से  सम्बद्ध  होने  के  कारण  रेलवे  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  का

 एक  अविभाज्य  it  है  ।  इसलिए  रेलों  के  लिए  विकास  के  प्र  वेग  को
 न

 केवल  कायम  रखना

 बल्कि  उसेਂ  कौर  बढ़ाना  भी  है  ।  दूसरे  दादों  १९६२-६३ के  मुकाबले  PER R-KY  में
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 सामान्य  यातायात  की  प्रत्याशित  वृद्धि  को  सम्हालने  के  अलावा
 ve  ६३-६४  में  ज़रूरत  पड़ने

 पर  रेलों  को  प्रतिरक्षा  से  संबंधित  यातायात  सम्हालने  के  लिए  भी  तैयार  रहना  होगा  ।  परिवहन

 का  काम  बढ़ाने  के  लिए  जो  व्यवस्था  की  उसके  कारण  परिचालन  कौर  प्रतु रक्षण च्झ

 के  मद  में  श्रीनिवास  रूप  से  बचें  बढ़ेगा  ।  ata  के  परिणामस्वरूप  कुछ  लाज़मी  aa  भी

 होगा  |  रेलों  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयले  का  रिज़वी  रखना  होगा  ate  नागरिक  प्रतिरक्षा  की

 न्यूनतम  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  संगठन  करना  होगा
 ।

 नागरिक  प्रतिरक्षा  के  काम  में  रेलवे

 लाइनों  उत्तरी  भारत  में  रेलवे  संस्थानों  की  सुरक्षा-व्यवस्था  को  मज़बूत  करने  के  लिए

 रेलवे  सुरक्षा  के  दल  विशेष  बटैलियन  बनाने  का
 काम

 भी  शामिल  हैं  ।
 इन  कामों  की  व्यवस्था

 करते  समय  इस  बात  की  कोशिश  की  कि  इस  वर्ष  जो  अतिरिक्त  आमदनी

 उसके  अनुरूप  ग्र ति रिक्त .  खच  यथासंभव  कम  किया  जाय
 |

 उपस्कर  कौर

 क्षमता  के  रूप  में  उपलब्ध  साधनों  का  अधिक  से  अ्रघिक  उपयोग  करके  खर्च  को  बढ़ने  से

 रोका  जायेगा  ।  सरकार  के  अन्य  विभागों  की  तरह  रेलों  ने  भी  प्रतिरक्षा  प्रयास  के  अपने

 साधनों  को  सुरक्षित  रखने  के  उद्देश्य  से  कई  उपाय  किये  हैं
 ।

 इस  संबंध  में  जो  उपाय  किये

 गये  उनमें  अन्य  बातों  के  साथ  ये  उपाय  भी  शामिल  _ at r ऊपरी  खे  में

 फुटकर  यात्रा-संबंधी  खर्चे  पर  कड़ा  जिन  इमारतों  की  हालत  ऐसी  है  कि  उनके

 सामान्य  भ्रनुरक्षण  का  काम  मुल्तवी  रखा  जा  सकता  उनके  संबंध  में  इस  काम  को  मुल्तवी

 इमारतों का  निर्माण  केवल  भ्रत्यन्त  श्रावस्ती  इमारतों  तक  सीमित  रखना  कौर  इमारत

 बनाने  की  लागत  में  कड़ी  किफायत  करना  ।

 १४.  2€ER-EY A Ararara Ht Wearhaag में  यातायात  की  प्रत्याशित  वृद्धि को  सम्हालने  के  लिए  परिचालन  कौर

 राजस्व  मदों  में  जो  ग्र ति रिक्त  wa  करना  आपात  के  कारण  रेलों  पर  जो  भार

 उससे  संबंधित  राजस्व  लेखे  का  खच  बढ़ी  हुई  भ्रामरी  से  पूरा  किया  जायेगा  ।  ag

 आमदनी  १९६२  से  लागू  भाड़े  किराये  की  दरों  के  arse  पर  १९६३-६४

 में  यातायात  की  प्रत्याशित  वृद्धि  से  प्राप्त  होगी
 ।

 लेकिन  यातायात  से  जो  शुद्ध  रानी

 उसे  बढ़ाना  होगा  ताकि  प्रतिरक्षा  के  कामों  के  लिए  सामान्य  राजस्व  को  अतिरिक्त  साधन  उपलब्ध

 किये जा  सकें  ।  इसके  ग्र लावा  यह  भी  आवश्यक  हैं  कि  तीसरी  आयोजना  में  रेलवे  विकास  के

 विस्तृत  कार्य-क्रम  के  लिए  अतिरिक्त  साधन  जुटाने  के  रूप  में  सामान्य  राजकोष  पर  इस  समय

 जो  बोझा  पड़ा  उसे  यथासंभव हलका  किया  जाय  ।  इसलिए  ग्रसने  वित्त

 मंत्री  से  ु  लेने  के  बाद  मैंने  यह  विचार  किया  है  कि  रेलवे  ग्र भि समय  REKo

 की  सिफारिश  के  ्य  रेलवे  की  ब्याजदेय  पूंजी  पर  सामान्य  राजस्व  को  ४.  २४५  प्रतिशत

 की  दर  पर  जो  लाभांश  दिया  जाता  उसकी  दर  PE RR-EY A में  और  तीसरी  oer

 के  शेष  दो  वर्षों  में  हर  वर्ष  बढ़ाकर  ४.५०  प्रतिश्त  कर  दी  जाय  ।  तीसरी  आयोजना  के

 बाद  की  व्यवस्था  सहज  रूप  से  शभ्रगली  रेलवे  अभिसमय  समिति  के  म्रधिकार-क्षेत्र  की  बात

 है  जो  PRY  में  नियुक्त  की  जायेगी
 ।

 लाभांश  की  दर  में  वृद्धि से  PERR-EY  में  सामान्य

 राजस्व  को  चार  करोड़  रुपये  से  कुछ  ही  प्रतीक  रकम  प्राप्त  होगी
 ।

 लाभांश  की  दर  में  वृद्धि
 स्वयमेव  उचित  है  क्योंकि  १९६०  की  रेलवे  भ्र भि समय  समिति  ने  जब  ७.  सिफारिशें  की

 तब  से  केन्द्रीय  सरकार  की  वार्षिक  उधार  लेने  की  दर
 ४

 प्रतिशत  से  बढ़कर  ४.  २५  प्रतिशत

 हो  गयी  है  ।  सरकारी  कज़  पर  सूद  की  दर  भी  इस  शारवती  में  +, AY  से  बढ़कर  ३  .  ७७

 प्रतिशत  हो  गयी  हे  ।
 इस  प्रकार  के  किसी  औचित्य  के  अलावा  सबसे  बड़े  कौर  पुराने  उपक्रम

 के  नाते  भी  रेलों  के  लिए  यह  उचित  है  कि  ऐसे  समय  जब  कि  प्रतिरक्षा  के  कामों  के  लिए

 अतिरिक्त  साधन
 जुटाने  की  आवश्यकता  वे  सामान्य  राजकोष  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  श्रमिक  अंशदान

 करें  ।
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 १४५.  सामान्य  राजकोष  में  अधिक  अंशदान  के  लिए  लगभग  चार  करोड़  रुपये

 राजस्व  प्राप्त  करने  के  अलावा  १९६३-६४  अतिरिक्त  राजस्व  के  रूप  मैं  १५  करोड़  प्र

 प्राप्त  करना  चाहता  हूं
 ।

 जेसा  कि  मैं  १  ५  करोड़  रुपये  की  यह  रकम  रेलवे  मृल्यल्लाख

 आरक्षित निधि  शौर  रेलवे  विकास  निधि  को  gag  करने  के  लिए  आवश्यक  है  ।  सौभाग्य

 की  बात  है  कि  यद्यपि  यह  आवश्यक  कार्रवाई  रेलों  के  हित  में  की  जा  रही  फिर

 भी  इससे  राष्ट्रीय  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में  भी  कुछ  हद  तक  सहायता  पहुंचाई  जा  सकेगी  ।  इन  विधियों

 में  जो  af  रकम  की  व्यवस्था  की  जा  रही  उसकी  जरूरत  १९६३-६४  में  रेलों  की

 तात्कालिक  झ्रावद्यकताओओं  के  लिए  नहीं  है  पौर  उस  हृद  तक  वह  रकम  रेलों  के  सामान्य

 के  पास  रहेंगी  सरकार  की  समग्र  ग्र्थोपाय  स्थिति  को  सुगम  बनाने  के  लिए  उपलब्ध

 होगी

 १६.  १९६६०  में  १६६०  की  रेलवे  अ्रभिसमय  समिति
 की  fee  पर

 संसद  में

 जो  बहस  हुई  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  उस  बहस  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 दोनों  सदनों  में  एक  वर्ग  ने  यह  विचार  प्रकट  किया  था  कि  अभिसमय  समिति  ने  तीसरी  योजना

 में  मूल्यह्लास  के  लिए  प्रतिवर्ष  औसतन
 ७०

 करोड़  रुपये  की  जो  परिवर्धित  व्यवस्था  हर  साल

 बढ़कर  १९६१-६२  में  ६५  करोड़  से  १६६५-६६ में  ७५  करोड़  रुपये  हो  की  सिफारि या

 की  वह  भ्र पर्याप्त  सिद्ध  हो  सकती  हैਂ  ।  यह  बात  विचारणीय  है  कि  १९६०  की  ग्र भि समय

 समिति  ने  केवल  उतनी  ही  रकम  की  सिफारिश  की  थी  जो  तीसरी  प्रायोजना  में  प्रत्याशित  बदलाव

 के  काम  का  अनुमानित  खर्च  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्र  हो  ।  लेकिन  जैसा  कि  १९६२-६३

 के  रेलवे  बजट-सम्बन्धी  श्वेतपत्र  के  पृष्ठ  १०  पर  बताया  गया  दीर्घकालीन  दृष्टि  से

 यह  व्यवस्था  पर्याप्त  नहीं  होगी  रेलवे  राजस्व  की  स्थिति  के  अनुसार  इसे  बढ़ाना  पड़ेगा  ।

 अभी भी  ऐसे  चल-स्टाक  ate  दूसरी  परिसम्पतियां  हैं  जो  राज  से  कई  दशक  पहले  खरीदी  गयीं

 लेकिन  जिनका  नवीकरण  wat  बाकी  है  ।  इसके  अलावा  रेलवे  उपस्करों  के  उत्तरोत्तर

 निकीकरण  के  फलस्वरूप  कुछ  परिसम्पत्तियों  को  उनकी  स्वीकृत  से  पहले  बदलना

 जरूरी हो सकताहै हो  सकता  है  ।  इस  प्रकार  भ्र प्रचलित  उपस्करों  के  बदलाव  के  लिए  अतिरिकत  व्यवस्था

 अपेक्षित  होगी  ।  aXe  की  रेल  भाड़ा-दर  जांच  समिति  ने  इस  विषय  पर  विशेष  रूप  से  विचार

 किया था  कौर  समिति  इस  नतीजे  पर  पहुंची  कि  यदि  रेलवे  राजस्व  इस  भार  को  सम्हाल

 तो  दूसरी  अवधि  में  भी  मूल्यल्लास  व्यवस्था  को  धज  में  ५२  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  ६६

 करोड़  रुपये  कर  दिया  जाय  श्र  उसे  YY  करोड़  रुपये  पर  न  छोड़ा  जाय  ।  यह  याद  रखना

 ज़रूरी  है  कि  तीसरी  प्रायोजना  में  मूल्य  क्लास  के  लिए  जो  ७०  करोड़  रुपये  की  वार्षिक  औसत  व्यवस्था

 उसे  इस  अवधि  में  लगभग  २०००  करोड़  रुपये  की  ब्याजदेय  पूंजी  के  कि  में  ही  नहीं

 देखना  मूल्य हास  आरक्षित  निधि  से  उन  परिसम्पत्तियों  की  लागत  भी  ली  जायेगी  जिनका

 वित्त-प्रबन्ध  शुरू  में  पूंजी  के  किसी  दूसरे  विकास  निधि  से  किया  गया

 था  ।  जिन  परिसम्पत्तियों  को  बदलना  ऊंची  कीमतों  पर  उनके  बदलाव  की  पुरी  लागत

 की  व्यवस्था  किसी  भी  समय  मूल्यल्लास  ग्रा रक्षित  निधि  से  करनी  हैं  ।  इसके  झ्रागामी

 वर्षों  में  जिन  परिसम्पत्तियों  को  रिटायर  करना  या  बदलना  अद्यतन  गणना  के  अनुसार

 उनके  मूल्यह्लास  के  लिए  भी  इस  निधि  में  रकम  होनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  वास्तव  में  यह  निधि

 एक  मिली-जुली  मूल् यह् लास  नवीकरण  भ्रमरहित  निधि  है  ।  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर

 मैं  मृत्यह्ास  आरक्षित  निधि  में  विनियोग  के  लिए  राजस्व  लेखे  से  2ERR-EV  में  शरर  तीसरी

 आयोजना के  दोष  दो  वर्षों  में  से  हर  वर्ष  दस  करोड़  रुपये  की  भ्र ति रिक्त  व्यवस्था  करने  का  विचार



 दे०  १८८४  जेले  आय  व्ययक  2 & 3-4 ¥—sIegIa  पक

 रखता हू हूं
 ।  मूल्यह्लास  भ्रमरहित  निधि  से  जिन  मदों  पर  ्  होना  उसे  निकाल  न्

 बदलाव  का  खच  पूरा  कर  लेने  के  बाद  मूल्यह्लास  की  वर्तमान  विधिक  व्यवस्था  के  अनुसार

 तीसरी  पंचवर्षीय  sata  के  पहले  तीन  वर्षों  के  area  में  इस  निधि  में  मुश्किल  से  बारह

 करोड़  रुपये  की  रकम  जसा  होगी  ।  इस  रकम  से  इस  निधि  में  बहुत  मामूली  वृद्धि
 जब  कि

 स्थिति  यह  है  कि  जहां  दूसरी  आयोजना  के  शुरू  में  इस  निधि  में  १०३  करोड़
 की  बड़ी  रकम  जमा

 वहां  तीसरी  आयोजना  के  शुरू  में  इसमें  केवल  लगभग  ३०  करोड़  रुपये  की  छोटी
 रकम  बची

 है
 ।

 इसलिए  निधि  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  इसमें  दस  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  व्यवस्था

 सर्वथा  वांछनीय  होगी  ।  एक  बार  पहले  भी  इसी  प्रकार  १९५५-५६  के  संशोधित  बजट  प्रस्तावों

 के  ज़रिये  मूल्यह्लास  श्रारक्षिए  निधि  में  विनियोग  की  रकम  बढ़ाकर  प्रति  वर्ष  ४५  करोड़  रुपये

 कर  दी  गयी  जब  कि  १९४५४  की  रेलवे  श्रभ्निसमय  समिति  ने  इसके  लिए  ३५  करोड़  रुपये  की

 वार्षिक  व्यवस्था  की  सिफारिश  की  थी  ।

 १७.११९६३-६४  में  १६  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  आमदनी करने  का  प्रस्ताव  है  ।  झ्र भि प्राय

 यह  है  कि  सामान्य  राजकोष  को  लगभग  चार  करोड़  रुपये  का  अतिरिकत  प्रत्यक्ष  अंशदान

 के  लिए  दस  करोड़  रुपने  की  अतिरिक्त  व्यवस्था  करने  के  बाद  रेलवे  विकास  निधि  में  विनियोग

 के  लिए  पांच  करोड़  रुपये  की  ग्र ति रिक्त  शुद्ध  बचत  हो  ।  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  विकास  निधि  में

 केवल  वार्षिक  रेलवे  बचत  से  पैसा  भ्राता  है  प्रौढ़  इस  निधि  से  इन  कामों  का  लिया  जाता  है  ।

 यात्रियों  और  दूसरे  रेल-उपभोक्ताओं  के  लिए  सुख-सुविधा  के  मचा  tl-fea  के  काम  जिन  में

 से  हर  एक  को  शभ्रनुमानित लागत  Wooo  रुपये से  अधिक  हो  परिचालन-सम्बन्घी  सुधार के

 काम  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  लाभप्रद  नहीं  कहे  जा  जैसे  सिगनल  प्रौढ़  गाड़ी  पर  नियंत्रण  रखने  के

 उपस्करों  में  सुधार  कौर  सुरक्षा  के  लिए  अन्य  उपाय  ।  दूसरी  आयोजना  की  प्रविधि  में  इस  निधि  का

 झवदोष  इतना  कम  हो  गया  कि  १९५८  से  ले  कर  RERR  तक  सामान्य  राजस्व  से  कुल  मिला  कर

 करीब  ३०  करोड़  रुपये  का  ACA  कज़  लेना  जरूरी  हो  गया  |  यह  कजे  eX  की  रेलवे  अभिसमय

 समिति  की  उस  सिफारिश  के  प्राकार  पर  लिया  गया  जिसमें  कहा  गया  था  कि  भ्रावइयकता पड़ने

 पर  इस  तरह  का  लिया  जा  सकता  है  ।  Feo  के  रेलवे  अभिसमय समिति  की  सिफारिश  पर

 aa  के  कुछ  मद  विकास  निधि  से  निकाल  कर  तदथरूप  से  पूजी  लेखे  में  डाल  दिये  ate  सामान्य

 राजस्व  का  ae  लौटा  दिया  गया  ।  लेकिन  इसके  बाद  भी  तीसरी  श्रायोजना  के  दुरू  में  विकास  निधि

 का  अवशेष  केवल  लगभग  q  करोड़  रुपये  था
 ।

 चालू  as  के  gear  में  निधि  के  gate  में  केवल

 लगभग  १०  .  ७
 करोड़  रुपये  होने  का  प्रचुरता  है  ।  यह  जाहिर  है  कि  निधि  को  धीरे-धीरे  तंदूर  करना

 होगा  श्र  इस  में  कुछ  रकम  संचित  करनी  क्योंकि  केवल  इस  प्राशि  पर  ठीक  ढंग  से  प्राग  नहीं

 बढ़ा  जा  सकता  कि  साल-ब-साल  जो  रेलवे  बचत  होगी  उस  से  इस  निधि  से  निकलने वाली  रकम  का

 अर्थात्‌  इस  से  होने  वाला  खर्चे  पूरा  हो  जायेगा  ।  जैसाकि  मैं  पहले  बता  चका  दूसरी  श्रायोजना

 में  विकास  निधि  से  जितना  ख़  होना  वहू  बचत  की  रकम  से  बहुत  प्रघिव  निकला  atc  निधि

 के  नाम-खाते  में  रकम  बहुत  बढ़  गयी  जिसकी  वजह  से  लगभग  ३०  करोड़  रुपये  का  क़े  लेना  पड़ा  |

 ऐसी  स्थिति  में  रेलों  को  सावधान  रहना  पड़ता  है  कौर  उसके  लिए  यथासंभव  झ्रावश्यक  व्यवस्था

 करनी  होती  है
 ।

 १८.  front  यह  निकला  कि  १९६३-६४  में  रेलों  को  जितनी  अ्रतिरिक्त  ग्राम दनी  जीत

 करनी वह  लगभग  १९  करोड़  रुपये  होनी  चाहिए  |  लाभांश  की  दर  में  वृद्धि  के  रूप  में  सामान्य

 राजस्व  को  चार  करोड़  रुपये  से  कुछ  श्रमिक  अतिरिक्त  अंशदान  हरने  के  बाद  रेलवे  निधियों  के  लिए

 बचत के  रूप  में  १५  करोड़  रुपये  बाकी  अर्थात दस दस  करोड़  रुपये  मूल् यह् लास  ग्रा रक्षित  निधि

 के  लिए  ae  लगभग  पाँच  are  रुपये  विकास
 निधि

 के
 लिए  ।

 इस  बचत
 से  न

 केवल  रेलवे  निधियों



 aa
 रेलवे  राय
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 के
 सुदृढ़  करने

 का  दीघेंकालीन
 प्रयोजन  पूरा

 बल्कि  सामान  को  तत्काल  alate

 साधन  भी  उपलब्ध  हो  जायेंगे  ।

 लाभांश  की  दर  बढ़ा  कर  सामान्य  राजस्व  को  दिये  जाने  वाले  लाभांश की  रकम  बढ़ाने

 और  मूल्ययेह्ास  व्यवस्था बढ़ाने  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव  १६६३-६४ के  लिए  दो  अ्रलग  झ  की

 मांगों  में  रखे  गये  हैं  ।

 PEE R-KY  में  अ्रतिरिक्त  ग्राम दनी  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तावों को  मैं

 उस  भ्र ति रिक्त  वित्तीय  प्रावश्यकताओ्ं  को  लगभग  १९  करोड़  रुपये  तक  सीमित  रखूंगा  जिन  का

 जिक्र  मैं  ने  प्रभी  किया  है  ।  किसी  वर्ग  के  यात्री  किराये  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  होगा  ।  माल  यातायात

 के  सम्बन्ध  में  मैं  वर्तमान  अ्रधिप्रभार  को  पांच  प्रतिशत  बढ़ाना  चाहता  जिस  का  wa  यह  होंगा

 कि  जिस  माल  पर  पहली  cet  से  पांच  प्रतिशत  afore  लिया  जा  रहा  उस  के  भाड़े

 में  ४.  ७५  प्रतिशत  वृद्धि  होगी  are  जिस  माल  पर  वर्तमान  भ्र धि प्रभार  से  छट  मिली

 उन  का  भाड़ा  पांच  प्रतिशत  बढ़  जायेगा  ।  प्रतिरक्षा  कौर  डाक-तार  विभाग  के  यातायात  के  लिए

 शुल्क-दरों  के  भ्र तु सार  रेल  भाड़ा  लिया  जाता  इन  दरों  मे ंसमय-समय पर  संशोधन  होता

 रहता  इसलिए  उन  पर  यह  अधिप्रसार  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  रेलों  के  स  यातायात  पर  भी

 यह  भ्र धि प्रभार  लगाना  ज़रूरी  नहीं  समझा  जाता  क्योंकि  ऐसा  करने  से  केवल  रेलों  के  प्राप्ति  खातों

 में  रह  करने  वाले  समंजन  ही  करने  पड़ेंगे  ।

 इस  शुक्रवार  पर  मैं  याद  दिलाना  चाहता  हुं  कि  रेल-संचालन  की  दक्षता  कौर  मितव्ययता में

 सुधार की  गुंजाइश  प्रत्य  सभी  सम्बद्ध  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बाद  Zeya  की  रेल

 दर  जांच  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  माल  भाड़े  की  दरें  बढ़ा  दी  जायें  ताकि  तत्कालीन  दरों  पर

 होने  वाली  माल  यातायात  की  BTA  लगभग  १२  प्रतिदिन  बढ़  जाय  ।  लेकिन  इस  सिफारिश  के

 अनुरूप  भाड़े  की  दर  नहीं  बढ़ाई  गई
 |

 पहली  १९५८  से  भाड़े  की  दर  में  जो  वृद्धि  की

 वह  भी  कुल  मिला  कर  लगभग  चार  प्रतिशत  तक  सीमित  रही  बाद  में  भाड़े  की  दरों  में  जो  समंजन

 किये  वे  भी  समय-समय  पर  भ्र ति रिक्त  रकम  की  वास्तविक  श्रावस्यकताशं  तक  सीमित  रहे  +

 सब  से  बाद  में  भाड़े  की  दरें  पहली  १९६२  से  बढ़ाई  गई  ।  लेकिन  इस  वृद्धि  को  शामिल  करने

 पर  भी  माल  के  भाड़े  में  कुल  मिला  कर  औसतन  १२  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  कौर  इस  तरह  हम  ठीक

 उस  सीमा  तक  पहुंचे  हैं  जिस  की  सिफारिश  रेल  भाड़ा  दर  जांच  समिति  ने  १९५७ में  की

 थी  |  उस  समय  इस  बात  का  कोई  भ्  नहीं  लगाया  जा  सकता  था  कि  भ्र गले  पांच  या  वर्षों

 में  रेलों  को  कितने  कौर  बड़े  काम  सम्हालने  होंगे  ।  समिति  ने  भाड़े  की  दरों  में  कुल  मिला  कर  औसतन

 १३  प्रतिशत  वुद्धि  का  जो  अन्दाज़  लगाया  वह  बहुत  कुछ  PEUY-KE  के  ग्राहकों पर  आधारित

 सिवाय इस  के  कि  PERS-UL  में  कोयले  की  कीमत  में  जो  भारी  वृद्धि  समिति  ने  उस  का

 भी  ध्यान  रखा  था  ।  यहां  तक  कि  PeUE-Y  के  बाद  भी  करमचारियों पर  प्रतिव्यक्ति  खड़े  ३०

 प्रतिशत  से  afar  बढ़  गया  कौर  इस  प्रगति  में  कोयले  की  खान  पर  कोयले  की  कीमत  में  लगभग  Xo:

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  कर्मचारियों  पर  होने  वाला  खर्चे  रेलों  के  साधारण  राजस्व  संचालन-व्यय

 का  सब  से  बड़ा  मद
 इस

 का  qc  प्रतिशत  से  प्रतीक  कर्मचारियों  पर  खर्चे  होता  है
 |

 कोयले  की

 लागत  उक्त  संचालन-व्यय  का  दूसरा  बड़ा  मद  जिस  पर  करीब  १४  प्रतिशत खच  होता  है  ।  रेलों

 के  काम  हमारे  वाले  दूसरे  सामान  की  कीमत  भी  पूर्वोक्त  प्रगति  में  २०  प्रतिशत से  प्रतीक  बढ़  गई  है  ॥

 लेकिन  यातायात  की  मात्रा  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  कौर  खच  पर  नियंत्रण  रखने  के  कारण  तक  भाड़े

 शौर  किराये  की  fa  की
 उस  स्तर  से  बहुत  बचे  रखा  जा  सका  है  जो  अन्यथा  ग्रावश्यक  होता  ।



 ३०  १८८४  रेलवे  आप  व्यस्क--  ६  qw—saegiita  ae

 पासंग  यातायात पर  मैं  प्रति  रुपये  दस  नये  पैसे  अ्धिप्रभार  लगाना  चाहता  हूं  ।  लेकिन

 दूध  ait  समाचार-पत्रों  पर  यह  श्रधिप्रभार  नहीं  लिया  जायेगा
 ।

 मैं  यहां  बताना  चाहता  हूं

 PEN  की  रेल  भाड़ा-दर  जांच  समिति  की  सिफारिशों  के  श्रीनगर  पहली  6६  १९  yt  से  पासंग

 कौर  माल  के  भाड़े  की  दरों  में  जो  संशोधन  किया  गया  उस  के  वाद  पार्सल  के  भाड़े  में  कोई  परिवर्तन

 नहीं  किया  गया  ।  इसलिए  विशेष  रूप  से  इस  मौके  जबकि  अ्रतिरिक्त  साधन
 जुटाने

 की
 भाव

 झलकता  यह  सर्वथा  उचित  है  कि  पार्सल  यातायात  भी  इस  में  हाथ  बटाये
 ।

 पार्सल  के  भाड़े  में  यह  वृद्धि

 अन्यथा  भी  उचित  है  क्योंकि  पार्सल  जो  भ्रमण  कोचिंग  आमदनी  वीर्षक का प्रमुख मद का  प्रमुख  मद

 पिछले  कुछ  वर्षों  से  अपनी  सर्विस  का  ख़र्च  भी  नहीं  पुरा  कर  रहा  है  ।  वर्तमान भ्राता  के  संदभ  में

 लोगों  ने  भार-वहन  करने  में  जिस  उत्साह  का  परिचय  दिया  वह  इस  आपात का  सब  से

 झाशापु्ण  पहल  है  ।  माल  पासेल  के  भाड़े  में  जो  मामूली  समंजन  करने  का  प्रस्ताव  उस  के

 ज़रिये  रेल  उपयोगकर्त्ताश्रों  को  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  को  मजबूत  करने के  साध-साथी  सामान्य

 राजस्व  में  भ्रंदादान  सामान्य  वित्त  की  श्रमिक  स्थिति  को  मज़बूत  करने  में  सहायता  देने  का  भी

 अवसर  मिलेगा  |

 माल  at  पासंग  के  भाड़े  में  विधि  का  जो  प्रस्ताव  उस  से  लोगों  पर  कोई  भारी  बोझ  नहीं

 पड़ेगा  |  यह  बात  नीचे  दिये  उदाहरणों  से  स्पष्ट  है  ।  श्राम  तिजारती  माल  की  वहन-दूरी

 लगभग ६००  किलोमीटर  ३७४५  है  ।  नये  प्रस्तावों  के  प्राकार  पर  Gog  किलोमीटर

 के  लिए  नमक  के  भाड़े  में  प्रति  मन  लगभग  पांच  नये  पैसे  मुशिकल से  प्रति  किलोग्राम Le  नया

 पैसा है  )  ,  चीनी  पर  प्रति  मन  लगभग  नौ  नये  पसे  प्रति  किलोग्राम  ‘  नये  पैसे  से  कम  और

 अनाज  पर  प्रति  मन  लगभग  चार  नये  पसे  प्रति  किलोग्राम  Le  नया  पैसा  की  वृद्धि  होगी  ।

 जिन  चीज़ों  का  भाड़ा  निचले  वर्गीकरण ों  के  अनुसार  लिया  जाता  उन  के  भाड़े  में  तदनुसार कम

 वृद्धि  होगी  |  ६००  किलोमीटर  दूरी  लिए  पूरी  पासंग  दर  पर  भेजे  जाने  वाले  पार्सल  के  भाड़े  में

 प्रति  किलोग्राम  दो  नये  पैसे  से  कम  वृद्धि  प्रति  सेर  वृद्धि  भी  इतनी ही  होगी  ।  जो

 चीज़ें  पूरी  पार्सल  दर  से  कम
 दर

 पर  ढोयी  जाती  जसे  जल्द  बिगड़ने वाली  उन  के  भाड़े में

 इस  से  भी  कम  afa  होगी  ॥

 Ro  है
 कि  प्रस्तावित वृद्धि  से  जो  १  १९६३ से  लाग  FERRE

 में  लगभग  १९  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  आमदनी  डॉगी--  करोड़  रुपये  माल  यातायात से  wiz

 २  करोड़  रुपये  पाल  यातायात से  ।
 ERR

 में  यात्री
 यातायात

 से  १९६२-६३  की  तुलना में

 R4  करोड़  रुपये  प्रतीक  आमदनी  का  अनुमान  है  ।  इस  का  झ्राधार  यह  है  कि  यात्री  यातायात

 लगभग  एक  प्रतिशत  बढ़  गया  है  atc  दूसरी  बात  यह
 कि

 वर्तमान  कि  राय  ह  १९६२  से  लागू

 होने के  कारण  १९६२-६३  में
 केवल  €  महीने लागू  लेकिन  88% 3- -E¥ AF में  ये  किराये  पुरे  वर्ष  लागू

 रहेंगे
 |

 यात्री  यातायात  से  आमदनी  का  यह  अनुमान  यातायात  के  सब  से  बाद  की  प्रवृत्तियों  के  अध्ययन

 पर  तैयार  किया  गया  है  कौर  इस  कल्पना  पर  आ्राधारित  है  कि  अगले  वर्ष  यात्री  यातायात  में  उतनी

 अधिक  वृद्धि  नहीं  जितनी  तीसरी  आयोजना  के  शुरू  के  दो  वर्षों  में  हुई  थी  ।  माल  कौर  पार्सल  की

 दरों  में  प्रस्तावित  वृद्धि  के  परिणाम  को  शामिल  कर  के  यातायात  से  28R3  में  लगभग  ZEEE EE

 करोड़  रुपये  की  कुल  प्राप्ति  की  है
 ।

 विंमान  गणना  के  अ्रनुसार  रेल  परिवहन  की  क्षमता  को

 इतना  बढ़ाना होगा  कि  FERRER  के  प्रारम्भिक  माल  यातायात  की  तुलना  में  बजट वर्ष  में  कुल  मिला

 कर  १७०  लाख  टन  प्रतीक  माल  ढोया  जा  सके
 ।

 वृद्धि  में  इस  समय  जो  लगाया  जा  रहा

 वह  इस  प्रकार है  sea  कारखानों  के  लिए  कोयला
 कौर  दूसरे  कच्चे  माल  श्र  तैयार

 माल  के  यातायात  में  लगभग
 Wo

 लाख  दूरस्थ  कोयला-क्षेत्रों से  भेजे  जाने  वाले  कोयले  में  ३०

 लाख
 टन  बंगाल  कौर  बिहार  से  मजे  जाने  वाले  कोयले  में

 ४८
 लाखटन  में  कोयला  धुलाई



 €०  रेलवे  अवय  व्यय--  ६  न---उपस्थापित  १९  फरवरी  १९६३

 खानों  को  जाने  वाला  २८  लाख टन  कोयला  न्य  के  लिए  २०  लाख टन  कोयला

 भी  शामिल  निर्यात  के  लिए  खनिज  यातायात  में  १०  लाख  टन  कौर  बाकी  ४२  लाख  टन  की

 वृद्धि  झाम  माल  यातायात में  ।

 २१.  १९६३-६४ के  लिए  साधारण  संचालन-व्यय  बजट  अनुमान  में  ३७९  .  १८  करोड़  रुपये

 की  शुद्ध  व्यवस्था  की  गई  जो  १९६२-६३  के
 ३६३.  २८  करोड़  रुपये  के  संशोधित  अनुमान  से

 १५६०  करोड़  रुपये  झ्र धिक है
 ।  यदि  भाड़े  में  प्रस्तावित  वृद्धि  १९  करोड़

 को  शामिल
 न

 किया  तो
 १९६२-६३

 की  तुलना में  PEER-EY FT में  बढ़े  हुए  यातायात

 से  लगभग ३१  करोड़  रुपये  अधिक  आमदनी  होगी  ।  इस  भझ्रतिरिक्त  आमदनी
 को

 देखते  लगभग

 १६  करोड़  रुपये  का  जिसमें  वर्तमान  झ्रापात  से  उत्पन्न  अनिवार्य  ख़र्च  भी  शामिल  तर्कसंगत

 कहा  जा  सकता  है  ।  मूल्यल्लस  अनारक्षित  निधि  में
 ८०

 करोड़  रुपये  अंशदान की  व्यवस्था  उसमें

 १०  करोड़  रुपये  का  प्रस्तावित  अतिरिक्त
 भी

 शामिल  है  ।  शुद्ध  विविध व्यय  को  निकाल  कर

 कौर  यात्री  किराया-कर कें  बदले  Q-S- VERY  से  रेल  किराये  में  मिला  राज्य

 सरकारों  को  देने  के  लिए  सामान्य  राजस्व  को  १२.  ५  करोड़
 की

 नियत  रकम  के

 रेलवे  की  ब्याजदेय पूंजी  पर  ४  .  ५  प्रतिशत
 की

 दर  से  लाभांश
 की

 बढ़ी  हुई  रकम  के  भुगतान  के

 QEE REV A में  ३१  करोड़  रुपये  की  बचत  का  झ  है  ।  यह  बचत  विकास  निधि  में  जमा  की

 इस  निधि से  PERR-EV  में  २६  करोड़  रुपये के  सच
 का  है  ग्र ौर इसप्रकार इस  प्रकार

 वर्ष  के  तरन्त  में  इस  निधि  में  पांच  करोड़  का  शुद्ध  विनियोग  होगा  ।

 २२.  "90€3-€¥ Ff fa, Aatlat ATC ATT में  मशीन  पौर  चल-स्टाक पर  खचें का बजट का  बजट

 ३२४  करोड़  रुपये  जिसमें  चालू  लाइन  निर्माण  का  ख़र्चे  भी  शामिल है  ।  हमेशा  को

 इसमें  रेल  उपयोगकर्त्ताप्रों की  सुख-सुविधा के  काम  पर  ख़र्चे  के  लिए  ३  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था की  गयी  है  ।  तीसरी  आयोजना  में  रेलों  के  वृहत्तर  विकास-कार्यक्रम को  पूरा  करने  के  लिए

 वार्षिक  पूंजीगत  बजट
 को

 बढ़ाना  लाजमी  है  ।
 इस  सिलसिले  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 नियंत्रक

 शर  महालेखा  परीक्षक  वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श
 से  निर्माण-सम्बन्धी की  मांगों

 के  ढांचे

 को  सरल  बनाने  के  उद्देश्य  से  उनमें  कुछ  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  28E2-EY H tard ae F के  रेलवे  बजट  से

 सम्बन्धित  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  में  इन  परिवर्तनों
 की

 बहुत  कुछ  सविस्तार  व्याख्या  की  गयी  है
 ।

 विदेशी  सहायता

 २३.  PEER—-KR  के  रेलवे  बजट  से  सम्बन्धित aga  पत्र  में  पांच  करोड़  डालर  (२३.८१

 करोड़  श्रौर ४. ३० करोड़ डालर ३०  करोड़  डालर  (२०.४३  करोड़  के  दो  का  उल्लेख  किया

 गया  था  जो  fare  बैंक  से  ग्र  झ्र मरी का  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  से  लिये  गये  थे  ।

 frag  बैंक  से  जो  wa  मिला  था  उसका  निश्चित  कार्यक्रम के  श्रतुसार  १९६२ के  अन्त

 तक  पूरा  उपयोग  कर  लिया  गया
 ।

 अमेरिका  के  अन्तर्राष्ट्रीय विकास  अभिकरण
 से  लिये

 गये  क्  पर

 बड़ी  लाइन  के  १३३  शौर  मीटर  लाइन  के  २५  डीजल  रेल  इंजनों  के  श्राडेर  भी
 दिये  गये हैं

 ।  प्रायोजना

 के  तीसरे  वर्ष  में  रेलवे  की  विदेशी-मुद्रा  की  झ्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए  fara
 अमेरिका

 के  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  ae  अमरीका  के  निर्यात-प्रायास
 बैंक

 से
 नये

 कज  लेने  के
 सम्बन्ध

 में  बातचीत चल  रही  है

 विदेशों से  भारतीय  रेलों  को  जो  यह  सब  सहायता  मिली  उसके  लिए  मैं  प्रभारी  हूं
 ।

 इस

 सहायता  के  बल  पर  रेलें  एक  के  बाद  दूसरी  आयोजना  ं  में  विकास-कार्य क्रम  को  सन्तोषजनक

 ढंग  से  आगे  बढ़ा  सकी  हैं  ।



 ३०  १८८४  रेलवे
 श्राय  १९६३-६४  उपस्थापित  ह्

 रेल  परिवहन  की  सुविधाश्रों  में  विस्तार  की  प्रगति

 VW.  १९६१-६२,  श्रीमती  तीसरी  आयोजना  के  पहले
 में  ५२८  मारे  किलोमीटर  (३२८

 मील )  रेल  पथ  में  बिजली  लाइन  बनाने  का  काम  पूरा  किया  गया  चालू  वर्ष  में  निर्धारित  कार्यक्रम

 के  अनुसार  ३२६  किलोमीटर  (२०४  रेल  पथ  में  बिजली  लाइन  बनाने  का  काम  पूरा

 किया  गया  है  ।  इस  में  गया  से  मुगलसराय  टाटानगर  से  नीम  पुरा  तक  के  खंड  जाते  हैं
 |

 इस  तरह  भारतीय  रेलों  में  बिजली  लाइन  की  कुल  लम्बाई  लगभग  १२१८  मार्ग
 किलोमीटर

 (७८५  है  जिसमें  से  १४३  डी०  ato  पर  शर  Poy  किलोमीटर  २५  के०  बी०  To  सी
 ०

 बिजली पर  है  ।  सियालदह  डिवीज़न  के  कुछ  खण्डों  में  बिजली  लाइन  बनाने  का  काम  पूरे  ज़ोर

 पर  झाशा है इन खण्डों में इन  खण्डों  में  १९६३  में  बिजली  लाइन  तैयार  हो  जायेगी  ।

 डाक  प्राय मुगलसराय-इलाहबाद-कानपुर

 खंडों  में  भी  बिजली  लाइन  बनाने  का  काम  प्रगति  के  विभिन्न  चरणों  में  है  ।

 डॉक  खण्ड  में  बिजली  लाइन  लगाने  के  दक्षिणपूर्व  रेलवे
 में  ग्रा दरा

 शर  अनारा  में प्रौर  उसके  इं  कुछ  शाखा  लाइनों
 ८  १  मार्ग  किलोमीटर--

 पर  बिजली  गाड़ी  चलाने  के  सम्बन्ध  में  काम  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  कलकत्ता  बन्दरगाह से  समुद्र

 के  रास्ते  दक्षिण  ate  परिचित  भारत  में  लगभग  २०  लाख  टन  अधिक  कोयला  भेजने  की  सुविधा

 होगी  ।  हावड़ा-बेज़वान मुख्य  लाइन  में  पहले  डी  ०  सी
 ०  प्रणाली से  बिजली  गाड़ी  ज्ञलाने की  व्यवस्था

 की  गयी  इस  क्षेत्र  में  एक  क्षण  प्रणाली  रखने  के  उद्देश्य  से  कर्ब  इस  लाइन  पर  cei  Fo  वी०

 ए०  सी०  प्रणाली  से  बिजली
 गाड़ी  चलाने

 की  व्यवस्था को  जा  रही  है  ।

 बिजली  गाड़ी  चलाने  के  काम  में  प्रगति  के  साथ  चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाने में  अतिरिक्त

 उत्पादन  के  रूप  में  रेल-इंजन  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  बड़ी  लाइन  के  ३६००  हों  पावर  के  १०  बिजली

 रेल  इंजन  तैयार  हो  चुके  हैं  मध्य  रेलवे  में  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  इसी  तरह  से

 के  ग्यारह श्र  डी०  सी  ०
 रेल  इंजन  निर्माण  के  भिन्न-भिन्न  चरणों  में  हैं  ate  aaa  कुछ  महीनों में

 बन  कर  तैयार  हो  जायेंगे  ।  उसके  बाद  इस  कारखाने  में  २४  के०  वी०  ए०  सी०  रेल  इंजन के

 प्रोटोटाइप  तैयार  करने  का  काम  शुरू  किया  जायेगा  are  धीरे-धीरे  कारखाने  की  क्षमता  इतनी

 बढ़ायी  जायेगी  कि  हर  साल  इस  तरह  के  ६०-७०  ए०  सी ०  बिजली रेल  इंजन  तैयार  किये  जा  सकें  |

 रेल  इंजनों  के  लिए  बिजली  उपस्कर  दूसरे  सामान  बनाने  वाले  फांस

 स्विटजरलैंड  के  कुछ  ख्यातिप्राप्त  निर्मितियों  के  एक  समूह  के  साथ  एक  प्रबन्ध  किया  गया  है  जिसके

 अनुसार  वे  बिजली  रेल  इंजन  तैयार  करने  में  भारतीय  रेलों  को  प्रावश्यक  तकनीकी  सहायता
 देंगे

 ।

 भोपाल  के  बिजली  कारखाने  में  उत्तरोत्तर  अधिक  बिजली  उपस्कर  तैयार  किये  जायेंगे  ।

 मद्रास के  सवारी  डिब्बा  कारखाने  में  उप नगरी  बिजली  गाड़ियों  के  लिए  अब  तक  बड़ी  लाइन

 के  १६  To  ट्रेलर  सवारी  डिब्बे  तैयार  किये  गये  हैं  १६६३-६४ में  9.0  ट्रेलर  और
 '  प्रोटोटाइप  मोटर  कोच  तैयार  होने  की  है  ।  निजी  क्षेत्र  में  उत्पादन  की  क्षमता  इतनी  बढ़

 गयी  है  कि  एक  महीने  में  छः-सात  बिजली  गाड़ी  के  डिब्बे  तैयार  किये  जा  सकते  हैं  ।  निजी  क्षेत्र के

 निर्माताओं को  पहले  बिजली  गाड़ी  के  १००  डी  0  सी  0  डिब्बे  बनाने  का  ६...  दिया  गया  उन्होंने

 देना  शुरू  कर  दिया  है  श्र  अरब  १०६  डिब्बे  तैयार  करने  का  दूसरा  हराकर  लिया  है  |

 २५.  विभिन्न  क्षेत्रों
 की  भिन्न-भिन्न  आ्रावश्यकताओओं  के  ware  बिजली  या  डीज़ल  रेल  गाड़ी

 चलाने
 की

 ज़रूरत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हरनेक  खंडों  में  डीज़ल  रेल  गाड़ी  चलाने  की  दिदा  में  भी

 प्रगति हुई  जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  कुछ  खंडों  पर  रेल-परिवहन  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए

 रेलों
 को

 कुछ  डीजल  रेल  इंजन  चलाने  पड़े  थे  ।  इस  इम्जन्ण  में  यह  उल्लेखनीय है  कि  हुक  डीज़ल



 €्२  रेलवे  राय  १९  फरवरी  ERR ३

 रेल इ  एक  गैलन  हाई  स्पीड  डीज़ल  तेल  लगभग  Yoo  भाड़ा  टन  मील  चलता  जबकि

 उतने  ही  तेल  में  रोड  ट्रक  लगभग  ६०  भाड़ा  टन-मील चलता  है  ।  दूसरे  शब्दों  जहां एक  डीज़ल

 ट्रक  सड़क  पर  दस  लाख  टन  माल  ६०  मील ले  जाता  वहां  लगभग  उतने  ही  तेल  में  एक  डीजल

 रेल  इंजन  उतना  ही  माल  Yoo  मील  से  अधिक  ले  जा  सकता  है  |

 FELV—KR  में  मीटर  लाइन  के  ४१  डीज़ल  रेल  इंजन  चलाये  गये  चालू वर्ष  में  १४  डीजल

 रेल  इंजन  wie  चलाये  गये  हैं  ।  जैसाकि  मैं  पहले  बता  चुका  ये  रेल  इंजन  उन  खंडों पर  बड़े

 उपयोगी  सिद्ध  हुए  जहां  बहुत  थोड़े  नोटिस  पर  श्रापात  के  सम्बन्ध  में  भारी  यातायात  सम्हालना

 पड़ा  ।  १९६३-६४ में  मीटर  लाइन  के  २५  भ्रौर  डीज़ल  रेल  इंजन  चलाये  जायेंगे--यह  संख्या

 Yo  तक  जा  सकती  है  ।  बड़ी  लाइन  पर  चालू  वर्ष  में  मुख्य  लाइन  के  ११२  डीज़ल  रेल  इंजन

 चलाये  ये हैं  |  gee2-EY A Sa aS H में  इस  तरह  के  १२  रेल  इंजन  चलाये  जायेंगे  ।  वाराणसी  के

 डीज़ल  रेल  इंजन  कारखाने  में  विदेशी  पुर्जों  से  पहली  किश्त  में  बड़ी  लाइन  के  १२  डीज़ल  रेल  इंजन

 बनाने  शग  काम  शुरू  किया  जायेगा
 ।  इस  कारखाने में

 €०
 प्रतिशत  देशी  सामान  से  हर  साल  बड़ी

 लाइन के  १५०  डीज़ल  रेल  इंजन  बनाने  का  लक्ष्य  गया  वर्तमान  अनुमान  के  अनुसार  यह

 लक्ष्य  लगभग  चार  वर्ष  में  पूरा  हो  जायेगा  ।  शभ्रौद्योगिक  कार्यों  के  लिए  देशी  पुर्जों  कौर  सामान  से

 डीज़ल  afer  रेल  इं  जन  बनाने  का  काम
 भी

 वाराणसी
 कारखाने  में

 शुरू  किया  जायेगा  ।  डीज़ल

 बिजली  रेल  इंजनों  का  निर्माण  शुरू  होने  के  डीज़ल  ae  बिजली  रेल  इंजनों  के  विभिन्न

 प्रकार  के  भ्रतिरिकत  पुर्जे  देश  में  तैयार  करने  के  लिए  क्षमता  विकसित  करने  के  सम्बन्ध  में  भी

 कार्रवाई की  गयी  है  ।

 पश्चिम  जमाने  से  प्राप्त  ट्रांसमिशनਂ  युक्त  सात  डीज़ल रेल  इजन  उत्तर  रेलवे  में

 १८  महीने  से  ऊपर  निर्विघ्न  काम  कर  चुके  हैं  ।  इनमें  से  कई  रेल  इंजन  दिल्‍ली  के  खास-पास  सवारी

 gem  गाड़ियों  में  एक  वर्ष  से  ऊपर  सफलतापूर्वक  चलाये  गये  हैं  ।  इन  रेल  इंजनों  ने  भ्रच्छा  काम

 कर  के  दिखाया  हे  इनसे  ईंधन  की  खपत  में  भी  के  च्  १०  से  १२  प्रतिशत  विधायक

 हुई  है
 ।  यह  किफायत  बे  स्तर  ट्रांसमिशन  प्रणाली  प्रौर  डीज़ल  इंजन  की  कुछ  नियंत्रण

 और  रेडियेटर  प्रणाली  का  मिला-जुला  परिणाम हूं  ।

 २६.  तीसरी  आयोजना में  लगभग  १९२०  किलोमीटर  (१२००  लम्बी  लाइनें  बनाने

 का  विचार है  ।  ये  लाइनें  परिचालन  की  दृष्टि  से  सनौर  खनिजों  के  विकास  wie  नये  क्षेत्रों  में

 यातायात  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यक  हैं  ।  इन  लाइनों  में  वे  नयी  लाइनें  भी  शामिल  हैं

 जिनका  निर्माण  दूसरी  प्रायोजना  में  पूरा  नहीं  हुआ  था  tat  नयी  लाइनें  जो  दूसरी  आयोजना  के  प्रत  में

 बनायी  जा  रही  थीं  ate  जो  तीसरी  आयोजना  के  पहले  वर्ष  में  बन  कर  तैयार  हो  गयी

 में  बाउरीडांड-करौंजी  लाइन  का  एक  भाग  वहां  से  मध्य  भारत  कोयला-क्षेत्रों  तक

 एक  छो  शाखा  लाइन  भी  शामिल  उनका  हवाला  PERR—GB  के  रेलवे  बजट  से  सम्बन्धित

 इवज़े-पत्र  के  पृष्ठ  १८  पर  दिया  गया  है  ।  इन  लाइनों-में  से  बिहार  में  बछि्तियारपुर-राजगीर

 लाइन  बाउरीडांड-करोंजी  लाइन  का  TT  भाग  चालू  वर्ष  के  शुरू  में  यातायात  के  लिए  खोल

 दिया  गया  था
 ।  चालू वर्ष  में  जो  दूसरी  लाइनें  यातायात  के

 लिए  खोली  उनमें  दक्षिण-पुर्व रेलवे

 में  बोंडामुंडा-नवगांव  पूर्वोत्तर-सीमा  रेलवे  में  रंडीपाड़ा-नाथ  सेलेस

 लाइन
 का  घलाईवील-लखीमपुर भाग  र  दक्षिण  रेलवे  में  विजयवाड़ा  खण्ड  शामिल

 हैं  ।  खण्ड  पर  मीटर  लाइन  की  जगह  बड़ी  लाइन  बिछायी  गयी  है  t

 प्रायोजना  का  राबटें,सगंज-नागर  नार्थ  हासदेव  नदी  पर



 डे  १८८४  रेलवे  अनार्य  व्यय  28%  ३-६४  उपस्थापित  हे

 चम्पा-कोरबा  लाइन  के  विस्तार  का  काम  पुरा  होने  को  है  कौर  आशा  है  कि  १६६३-६४  में  ये  लाइनें

 यातायात  के  लिए  खोल  दी  जायेंगी  ।  तीसरी  आयोजना  की  नयी  लाइनों  श्र  सर्वेक्षणों  का  ब्योरा

 बजट के  प्रलेखों में  दिया  गया है  ।  इन  लाइनों  श्र  सर्वेक्षणों  का  काम  प्रगति  के  विभिन्न  चरणों

 में  हैं  ।

 कोयला  उद्योग  के  विकास  के  लिए  तीसरी  आयोजना  में  जितनी  नयी  लाइनें  बनाने

 की  व्यवस्था  उ  इनमें  से  सिंगरौली-प्रोबरा  लाइन--  किलोमीटर  (३६  ak

 सिंगरौली-कटनी  --२५६  किलोमीटर  (१४५६  लाइन  बनाने
 का  काम  शुरू  कर  दिया

 गया है  ।  रामला-पलासिया  लाइन को  सिंगड़ा--  किलोमीटर  (११  तक  बढ़ाने

 mie  बुटीबोरी  अर  उमरेठ  के  बीच--  किलोमीटर  (२३  नयी  लाइन  बनाने  के

 प्रस्ताव  V8 qR-—ev  के  बजट  में  शामिल  कर  लिये  गये  हैं  ।

 मैं उन  तीन  रेलवे  लाइनों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जो

 aq  बन्दरगाह  से  जापान  को  लोहा  खनिज  भेजने  के  लिए  बनायी  जा  रही हैं  ।  ये  लाइनें

 बड़े  बीहड़  इलाके  से  होकर  गुजरती हैं  कौर इस  काम
 पर  लगे  हुए  इंजीनियर  इस  कठिन  काम

 को  अत्यन्त  wey  ढंग से  कर  रहे  मार्ग  रि ग्रेडिंग  और  पुलों  के  खाकों  में  संशोधन

 करके  उन्होंने  झप  काम की  लागत  को  कम  करने में  सफलता  प्राप्त  की  इनमें से

 पहली  लाइन  १८१  किलोमीटर  (११३  लम्बी  सम्बलपुर-टिटिलागढ़  लाइन  जो

 बन  कर  तैयार  होने  वाली  है  ।  वास्तव में  इस  लाइन  का  अ्रधिकतर  भाग  माल  यातायात के

 लिए  खोला  जा  चुका  है  कौर  तराशा  है  कि  बाकी  भाग  भी  जल्द  यातायात  के  लिए  खोल  दिया

 जायेगा  |  इस  लाइन  पर  बहुत  से  पुल  बनाने  पड़ ेहैं  जिनके  गोरों  पर  लगभग
 sooo  टन

 इस्पात  |  लोहा  खनिज  यातायात  सम्हालने  के  अलावा  इस  लाइन  के  बन  जाने  से  बंगाल

 भर  बिहार के  खनिज  क्षेत्र  शर  दक्षिण  भारत  के  बीच  एक  कम  लम्बा  रास्ता  निकल

 दूसरी  लाइन  बिमलागढ़-किरिबुरु  लाइन  है  जो  खासतौर  पर  बीहड़  पहाड़ी  इलाके  में  बन

 रही  mars  यह  लाइन  इस  साल  अप्रैल  में  यातायात  के  लिए  खोल  दी  जायेगी ।

 बैलाडिला  से  कोट्रवलासा  तक की  तीसरी  लाइन  तीनों  लाइनों  में  सबसे  लम्बी  शौर  बनाते

 में  सबसे  कठिन  है  ।  यह  लाइन  '४३५  किलोमीटर  (२७०  लम्बी है  ।  यद्यपि  मुख्य  रूप
 से

 यह  लाइन  लोहा  खनिज  के  निर्यात  के  लिए  बनायी  जा  रही  फिर भी  इससे  देश  के  एक

 बहुत  बड़े  हिस्से  का  सामान्य  विकास  होगा  जहां  aa  aw  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  थी  ।

 मुझे  तभी  हाल  में  प्रायोजना-स्थल  पर  जाने  का  मौका  मिला  था  ।  मुझे  यह  देख  कर  खुशी

 हुई  कि  उस  कठिन  श्र  दुर्गम  क्षेत्र  में  भी  काम  पुरे  जोर  पर  इस  लाइन  के

 निर्माण के  लिए  aga  थोड़ा  समय  निर्धारित  है  जिसके  अनुसार  यह  लाइन  जनवरी  PERE

 बन  कर  तैयार  हो  जानी  चाहिए  ।

 रेलों  की  लाइन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  जारी  हैं  ।  तीसरी  झा योजना  के

 पहले  दो वर्षो ंमें  १४४८  किलोमीटर  (R00  लम्बी  लाइन  को  दोहरा  करने का  काम

 पूरा हो
 जायेगा  |  इसके  अलावा  १४१३  किलोमीटर  (८७८  लम्बी  लाइन

 को  दोहरा

 करने
 का

 काम  %&RR-4¥  में  शुरू  जायेगा  ।  जिन  लाइनों  पर
 बिजली  लगायी  गयी

 वहां  रंगीन  रोशनी  वाले  सिगनल  लगाये  कौर  भीड़-भाड़ वाले  कुछ

 खण्डों
 की  लाइन-क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  उन  पर

 स्कूल  सिगनल  लगाने  की  भी  योजना

 बनायी  गयी है
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 २७.  परिवहन की  बढ़ती  हुई  के  भ्रनुरूप  चल-स्टाक  भी  धीरे-धीरे  बढ़ाया

 जा  रहा
 डीजल

 कौर  बिजली
 रेल  इंजनों  जिनका  उल्लेख  किया जा  चुका

 चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  संप्रति वर्ष  बड़ी  लाइन  के  लगभग  १६८  भाप  रेल  इंजन

 बनाने का  लक्ष्य  कायम  इन  रेल  इंजनों  पर  प्रति  इंजन  चार लाख  रुपये  से  कुछ  अधिक

 ama  wat
 जो

 बाहर  से  मंगाये  गये  इसी  प्रकार  के  रेल  इंजनों  के  यहां  पहुंचने  ak

 यहां तक
 कि  कारखाना-लागत

 से
 भी  बहुत  कम  १-६-६१

 से
 32—-3—€& aa oa aay

 तक  पांच  वर्षों

 के  लिए  टेल्को  से  नया  करार
 किया  गया  जिसके  apa  यह  कम्पनी

 प्रति  वर्ष  मीटर  लाइन

 के  लगभग  ७०  भाप  रेल  इंजन  दे  रही  में
 टेल्को  द्वारा

 दिये  गये
 रेल

 के  लिए  विवचिक  ने  जो
 कीमत  निश्चित

 की
 इस

 करार  के
 कम्पनी

 wa  उससे

 भी  कम  कीमत पर  रेल  इंजन  दे  रही

 सवारी  डिब्बा  कारखाने  PEE  से  जो  दूसरी  पारी  शुरू  की  गई  उसे

 बढ़ा  दिया गया  है  ।  इसके  साथ-साथ  परिणाम  केअनुसार  भुगतान  की प्रोत्साहन-योजना

 के  फलस्वरूप  भी  उत्पादन  बढ़ा  इस  कारखाने
 में

 श्री  प्रति
 वर्ष

 लगभग  ६५०  सवारी

 डिब्बे  तैयार  किये  जा  इस  कारखाने  में  जो  स्थायी  यूनिट  बनाया  गया  उसमें  प्रति

 मास  लगभग  ३०  सवारी  डिब्बों
 में

 साज-सामान  उपस्कर  लगाये
 जा  रहे  हैं

 ्र गले दो
 दो

 वर्षो ंमें  यह  यूनिट  इस  योग्य  हो  जायेगा  कि
 इस

 कारखाने
 में

 बनाये
 गये

 सभी  सवारी  डिब्बों

 में  साज-सामान  लगा  सके
 ।  इससे  उन  दूसरे  रेल  कारखानों के  काम  का  भार  हल्का हो  जायेगा

 सवारी  डिब्बा  कारखाने  में  तैयार  सवारी  डिब्बों  में  साज-सामान  लगाने  का

 काम  होता
 सवारी  डिब्बे  बनाने

 शौर  उनमें
 साज-सामान  लगाने  की

 लागत  भी
 धीरे-घीरे

 कम हो  गयी है  1  अब  इस  कारखाने में  कई  तरह  के  सामान  बनाये जा  रहे  हैं  ग्रोवर  जैसा  की  पहले

 बताया  गया  है
 ।

 इसमें  we  बड़ी  लाइन  के  केवल  बिजली  गाड़ी  के  डिब्बे  ही  बल्कि

 तीसरे  दर्जे  के  सामान  ate  तीसरे  दर्जे  के
 ऊपर-नीचे

 तीन
 नायिकाओं

 वाले  wa

 यान  भ्र  ऊंचे  दर्जे  के  मिले-जुले  सवारी  डिब्बे  भी  बनाये  जाने  लगे  इस  कारखाने  में

 मीटर  लाइन  के  सवारी  डिब्बे  भ्र ौर  मीटर  लाइन  के  बिजली  गाड़ी  के  डिब्बे  बनाने  का  भी

 विचार  सवारी  डिब्बा  कारखाने
 में  बनाये  गये  सवारी  डिब्बों

 के  अ्रलावा  PERL-KR

 में  हिन्दुस्तान  एयर  बेंगलूरु  और  प्राइवेट  निर्माताओं  ने
 ५५०

 सवारी  डिब्बे

 तैयार  किये  कौर  चालू
 में

 ये  इस  तरह  के  ५८७  VERR—-KY  में  ६००  सवारी  डिब्बे

 बनाने की  रखते  हैं  ।

 १९६१-६२  में  सभी  तरह  के  कुल  मिलाकर  १६००  से
 अधिक  कोच

 तैयार  किये

 जिनमें  ११००  से
 अ्रघिक  सवारी  डिब्बे

 कौर
 मोटर यान  और  पारसल  यान

 थे
 इस

 संख्या  में  सवारी  डिब्बा  हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  बेंगलूर  बौर  निजी

 क्षेत्र में  तैयार  किये
 गये

 कोच  शामिल
 हैं

 ।

 माल-डिब्बों  के  निर्माण  में  भी  ३  प्रगति हुई  PERI—ER  चौपहिये  डिब्बों

 के  हिसाब  १९१००  माल-डिब्बे  तैयार  किये  जबकि  चालू वर्ष
 में  र २३००  माल  डिब्बे

 तैयार  होने का  अनुमान  १९६३-६४  में  यह  संख्या  बढ़कर  ३०,०००  तक  पहुंच  जाने

 श्राशाह ै|

 २८.  परिणाम  के भ्रनुसार  भुगतान  की  प्रोत्साहन-पयोजना  के
 जो  सभी

 कल  कारखानों  के  उत्पादन  अनुभागों  में  शुरू  की  जा  रही  बढ़  गया  है
 ।
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 चल-स्टाक  में  धीरे  घीरे  वृद्धि  के  फलस्वरूप  कारखानों  में  मरम्मत  का  काम  बढ़  गया  है  ।

 प्रोत्साहन-योजना की  वजह  से  कारखानों  में  अब  न  केवल  भ्रमित  काम  होता  बल्कि  कुछ

 चुने  हुए  कारखानों में  क्रेन  कौर  माल-डिब्बे  शादी  नये  सामान  बनाने  में
 भी

 मदद  मिली  है  ।

 देशी  निर्माण  ate  श्रात्म-निर्भरता
 -

 AS

 य

 अनस धान

 Re  रेलवे  बोर्ड  की  विकास  विकास  स्कन्ध  va  अर्थ  शौर  प्रतिरक्षा

 समन्वय  मंत्रालय  के  भ्रमित  इस्पात  प्र भारी  उद्योग  संभरण  और  निबटान

 महानिदेशक  जोरू  ग्रन्थ  सरकारी  विभागों  तथा  व्यापार
 ate  उद्योग  के

 प्रतिनिधियों
 के

 साथ

 निकट  ड  में  काम  करती  रही  ।  १९६३-६४  के
 रेलवे

 के
 बजट  से  सम्बन्धित  इवज़े-पत्र

 के  पृष्ठ  २०-२१  पर  जिन  उपकरणों  का  उल्लेख  किया  गया  उनके  अलावा  ७ दूसर  उपकरण

 तैयार  करने  की  क्षमता  भी  देश  में  विकसित  की  गयी  इनमें  टिकट  छापने  कौर  गिनने  को

 कोरा  टिकट  are  बनाने  के  मोटर  ट्रालियां  पटरी  पर  वाले

 शाक  एब्जार्बर  wife  उपकरण  शामिल  हैं  ।  मीटर  लाइन  के  कपलर  रोलर  एक्सिस

 बाक्स  श्र  ड्राइवर  हुक  चल-स्टाक के  पुर्जों  की  सप्लाई  बहुत  कम  है
 ।

 इन  पुर्जों  की

 देश  में  तैयार  करन  की  क्षमता  विकसित  करने  के  सम्बन्ध  में  कार्रवाई  शुरू  की  गयी

 gle  बाक्स  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  चल-स्टाक  एक्सिस  बाक्स  में

 जूट  भराई  के  बदले  pet  किस्म के  लुब्रिकेटिंग  पैड  के  प्रोटोटाइप  बनाने  के  काम  में  प्रगति

 कीं  गयी  ।  स्पीड  रिकार्ड कौर  बॉयलर  के  इन्सुलेशन  के  लिए  एस्बेस्टास

 बनाने  की  क्षमता  विकसित  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रयास  जारी  है  ।  यांत्रिक  सिग्नलिंग  उपस्कर

 के  सभी  सामान  देश
 में

 तैयार  करने  की  क्षमता  पूर्ण रूप  से  विकसित  कर  गयी  है  ate

 gra  हैकि  तीसरी  प्रायोजन  sae  तक  बिजली  सिग्नलिंग  के  सामान  तैयार  करने  की

 दिशा में
 देश  आत्म-निर्भर  हो  जायेगा  ।  इस्पात  के  ढले  गढ़ी  हुई  वै कु भ्रम

 ब्रेक  उपस्कर  कौर  बिजली  लाइन की  फिटिंग  जैसे  चल-स्टाक  के पुर्जें श्रौर  छोटे  मोटे  सामान

 तैयार करने  की  देवी  क्षमता  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  कार्रवाई  की  गयी  है  |

 देश  में  तयार  रेल-उपस्करों  का  निर्यात  बढ़ाने  की  दिदा  में  कुछ  सफलता  मिली

 चल-स्टाक के  गाड़ी  में  रोशनी  करने के  उपस्करों  ak  रेलगाड़ी  के  पंखों

 का निर्यात  gat  इन  उपस्करों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  प्रदान  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है

 इस  उद्देश्य से  विदेशों  में  भारतीय
 मिशनों

 से  बराबर  सम्पर्क  रखा  जा  रहा है

 ३०.  देश  में  विभिन्न  प्रकार  के  सामान  तैयार  करने  की  क्षमता  में  विकास  के  फलस्वरूप

 कुल  खरीद  के भ्रनपात  में  देशी  सामान  शर  उपकरणों  का  प्रतिश्त  बढ़ता  रहा  है  ।

 इस  दिशा  में  रेलवे  खाका  जहर  मानक  संगठन  डी०  एस०  का  रेलवे

 सम्मान  अ्रत्यन्त
 उपयोगी  सहायक  के  रूप  में  काम  कर  रहा  है

 ।
 देश  के  अन्य  अनुसन्धान तथा

 तकनीकी  निकायों  करार  रेलवे  उपस्कर  बनाने  वाले  छोटे  और  बड़े  उद्योगों  के  प्रतिनिधियों  से

 निकट  सम्पर्क  कायम  करने  के  उद्देश्य  से  रेलवे  अनुसन्धान  के  केन्द्रीय  मण्डल  को पुनः  संगठित

 किया  गया  है  ।  चित्तरंजन  कारखाने  में  निर्मित  डी०  सी०  बिजली  रेल  इंजनों  का  पूरा  कार

 डी०  एस०  तरो ०  द्वारा  बनाया  गया  था  |  इन  रेल  इंजनों  का  जिक्र-मैं  पहिले  कर  चुका  हूं  ।  इनका

 काम  पूर्ण  रूप  से  सन्तोषजनक  प्रौद्योगिक  काम  के  लिए दं टिंग  डीजल  इंजन  रेल  का  खाका

 भी ०  AIXo  डी०  एस०  झरो ०  ने  तैयार  किया  यह  रेल  इंजन  वाराणसी  डीजल  रेल  इंजन

 कारखाने में  बनाया  जायेगा
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 इंधन  की  खपत

 २१.
 कर्मचारियों  पर  होने  वाले  ह्  के  बाद  रेलवे  में  इंधन  का  खर्चे  सब  से  बड़ा  खर्च  है  ।  इस्पात

 कारखानों
 झर

 धातु  शोधन  तथा  दूसरे  महत्वपूर्ण  उद्योगों  के  लिए  बढ़िया  किस्म  के  कोयले  की  मांग

 में  लगातार  विधि के  कारण  रेलों  को  दिन  ब  दिन  अधिक  मात्रा  में  घटिया  किस्म  का  कोयला  मिल  रहा  है

 श्र  रेलों  के  सामने  यह  समस्या  है  कि  इस  के  दुष्परिणाम  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जायें  ।

 रेलों
 को

 अधिक  मात्रा  में  बढ़िया  किस्म  का  कोयला  मिलने  के  उद्देश्य  से  alt  केवल  एक  नॉन-कोकिंग

 कोयला  धुलाई  कारखाना  खोलने  के  सम्बन्ध  में  काम  शुरू  किया  गया  है
 ।  यह  कारखाना  कपूर

 में  बनाया  जा  रहा  है  कौर  तीसरी  श्रायोजना  के  afer  वर  में  इस  कारखाने  में  काम  शुरू  हो  जायेगा  ।

 इसी  बीच  में  रेलों  ने  स्वयं  भी  कुछ  कदम  उठाये  कोयला  खानों  के  मालिकों  से  सीधा  ठेका  कर  के

 रेलों ने  १  १९६२  से  प्रपां  faa  कोयला  खरीदने  की  व्यवस्था  की  है  ।  इस  ठेके  के  अनुसार

 लादने  की  जगह  पर  कोयले  की  जांच  का  भी  प्रबन्ध  है  ।  ईधन  के  खे  में  किफायत  करने  के  लिए  भी

 उपाय  बरते  जा  रहे  जसे  रेल  इंजनों  के  काम  पर  कड़ी  परीक्षण  के  आघार पर

 की  कोयले  के  खच  में  किफायत  करने  के  लिए  कर्मचारियों  की  ट्रेनिंग  ।

 बलों  क  में  सधार

 ३२.  इस
 समय

 जन
 साधारण  में  व्याप्त

 इस
 चिंता  से  मैं  प्रवीण  हूं

 कि
 दूसरे  सब  कामों  से  अधिक

 रेलों  के  लिए  यह  अपेक्षित है  कि  वे  राष्ट्र  को  अधिक  सुरक्षित  कौर  निरापद  परिवहन  सेवा  उपलब्ध  करने

 के  लिए  ery  को  तैयार  करें  ।  रेल  दुर्घटना  समिति  ने  भी  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  यह  सुझाव
 दिया  gt

 इस  सम्बन्ध  में  संसद  को  एक  बयान  पेश  किया  जा  चुका  है  जिस  में  यहं  बताया  गया  है  कि  रेल  दुर्घटना

 समिति की  प्रायः  सभी  सिफारिशें  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गयी  हैं  ।  मैं  सदन  को  विश्वास

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  इन  सिफारिशों पर  तत्परतापूर्वक  कौर  तेजी  के  साथ  aaa  किया
 जायेगा

 I

 ३३.  झाम  तौर  पर  रेल  उपयोगकर्ता ग्र ों  को  जो  सुख-सुविधायें  दी  गयी  उन  में
 झ्रावश्यकतानुसार

 सुधार के  अलावा  विशेष रूप  से  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  सभी  स्टेशनों  पर  प्रौढ़  सभी

 गाड़ियों  में  बुनियादी  सुख-सुविधा  देने  की  नीति  का  दृढ़तापूर्वक  पालन  करती  रही  है  ।  जहां  कहीं
 आसानी

 से  बिजली  मिल  सकती  वहां  उत्तरोत्तर अधिक  रेलवे  स्टेशनों  में  बिजली  लगायी  जा  रही  है  ।

 १९६१-६२  में  २१६  रेलवे  स्टेशनों  पर  बिजली  लगायी  गयी  थी  प्रौढ़  प्राशि  है  कि  चालू  वर्ष  समाप्त

 होने  से  पहले  १४४५  प्रौढ़  स्टेशनों  पर  बिजली लग  जायेगी ।

 तीसरे  दर्जे  में  सभी  नये  सवारी  डिब्बों  में  पंखे  लगाने  के  पुराने  सवारी  डिब्बों  में  भी

 जेसे  जैसे  वे  नियतकालिक  मरम्मत  कौर  श्रोवरहाल  के  लिए  कारखानों में  ma  पंखे  लगाये  जा  रहे

 ER I—KR  में  तीसरे  दर्जे  के  पुराने  ढंग  के  ५४६  सवारी-डिब्बों में  लगभग  ५३०० पंखे  लगाये

 गये  कौर  चालू  वर्ष  में  Xo  सवारी  डिब्बों
 में

 ५०००
 पंखे  लगाये  जाने  की  है  ;  इस

 प्रकार  पंखे

 लगे  हुए  तीसरे  दर्जे  के  नये  दौर  पुराने  दौनों  तरह  के  सवारी  डिब्बों

 की

 संख्या  ढुल  चालू  सवारी  डिब्बों  के
 अनुपात में  लगभग

 oyu  प्रतिशत हो  जायेगी

 उपलब्ध  साधनों  के  अ्नरूप  रेल  प्रशासन  गाड़ियों  में  भीड़  भाड़  कम  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास

 कर  रहे  हैं  ।  तीसरी  प्रायोजना  में  यात्री  यातायात  में  लगभग  तीन  प्रतिशत  वार्षिक  वृद्धि  की  व्यवस्था

 ERIE:  में  रेल  प्रशासनों  ने  सवारी  ढ़ोने  वाले  वाहनों  के  रू  प  में  ३  .  ६  प्रतिशत ग्रसित  परिवहन

 की  व्यवस्था  की  लेकिन  आयोजना  की
 व्यवस्था  की  तुलना  में  यात्री-यातायात--उपनगरी  AY

 उपनगर--बौनों  को  मिला  कर  वस्तुतः
 लगभग  ६ प्रतिशत बढ़  गया  ।  PEKL—KR  में  सवारी  गाड़ियों

 में  कुल  लग  भग  BWW  प्रतिशत की  वृद्धि  जब  कि  मद्रास  ae  कलकत्ता  की  उपनगरी
 बिजली



 ३०  १८८४  रेलवे  प्राय-व्ययन  2ERR-KY  उपस्थापित  AC)

 गाड़ियों में  वृद्धि लगभग  ६.७  प्रतिशत  रही  ।  चालू वर्ष  अक्तूबर  १९६२  के  VY  नयी

 गाड़ियां  चलायी  गयी  जिन  की  वजह  से  दैनिक  गाड़ी  किलोमीटर में  करीब  ६२००  की  वृद्धि हुई  ।  इसी

 इस  अवधि  में  ५२  गाड़ियों  का  चालन  क्षेत्र  बढ़ाया  गया  है  जिस  के  कारण  दैनिक  गाड़ी

 मीटर  में  करीब  २०००  की वृद्धि हुई  ।  उपनगरी  क्षेत्र  में  १०८  नथी  गाड़ियां  चलायी
 गयीं  (es  बड़ी

 लाइन  परिवार  १०  मीटर लाइन  पर  )  ।  इन  से  दैनिक  गाड़ी  किलोमीटर  में  ३,०००  की  वृद्धि

 सात  उप नगरी  गाड़ियों  का  चालन-क्षेत्र  बढ़ाया  जिस  से  दैनिक  गाड़ी  किलोमीटर  में  €७  की  वृद्धि

 हुई

 माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  गाड़ियों  में  सोने  की  जगह  श्रारक्षित  करने  के  सम्बन्ध  में

 तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  उत्त  रोत्तर  अधिक  सुविधा  दी  जा  रही  है  ।  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  की  सुविधा

 के  लिए  लम्बे  सफर  की  गाड़ियां  में  ऐसे  श्रघिकाधिक  डिब्बे  लगाये  जा  रहे  ये  जिन  में  बैठने  शर  सोने

 की  जगहें  बराबर  बराबर  हैं  ।  इन  डिब्बों  में  ८  0.0  किलोमीटर  (Yoo  से  ऊपर  सफर  करने  वाले

 यात्रियों के  अतिरिक्त प्रभार  लिये  बिना  जगह दी  जाती  खास-खास  गाड़ियों में  पहले  दर्जे  के

 गलियारे दार डिब्बों  में  परिचर  रखे  गये  हैं  ।

 ३  रेल  उपयोगकर्ता  सलाहकार  क्षेत्रीय कौर  मंडलीय  दोनों  स्तरों

 सारणी  यात्री  सुख-सुविधा  खान-पान  पर्यवेक्षण  बुक-स्टाल  परामर्श

 समितियां  ait  स्टेशन-सलाहकार  समितियां  उपयोगी  काम  करती  रहीं  ।  प्रनौपचारिक  सलाहकार

 समितियों  के  माध्यम  से  संसद-सदस्य  भ्र लग  अलग  रेलों  के  काम  में  दिलचस्पी  लेते  रेट्रो  उन्होंने

 सुधार  के  लिये  उपयोगी  कौर  रचनात्मक  सुझाव  दिये  |

 ३४.  समय  समय  पर  Ta-a  कार्यभार  में  वृद्धि  का  जो  WTATT  लगाया  जाता  उस  के  अनुरूप

 संगठन  प्रौढ़  परिचालन  में  उत्तरोत्तर  सुधार  करने  की  कौर  लगातार  ध्यान  दिया जा  रहा  है  ।  सिगनल

 व्यवस्था  HIT  प्रणाली  में  सुधार  कर  के  लम्बी  गाड़ियां चला  कर  काम  का  बोझ  हल्का  किया

 गया  है  ।  रेल  इंजन  कौर  माल-डिब्बे  रेलवे  की  प्रधान  परिसम्पत्ति  इन  से  अधिक  काम

 लिया  गया  है  |  ale  इस  प्रकार  रेलों  के  भौतिक  साधनों  का  सक्रिय  उपयोग  किया  गया  है  जिस के

 महत्वपूर्ण  परिणाम  निकले  हैं
 ।

 ये  परिणाम  इस  बात  के  सूचक  हैं  कि  कुछ  वर्ष  पहले  की  तुलना  में  इन

 परिसम्पत्तियों  का  कितना  नण्छा  उपयोग  किया  जा  रहा  है
 ।

 रेल-संचालन  के  इन  परिणामों
 का  उल्लेख

 नाम  के  प्रकाशन  में  किया  गया  है  ।  अन्य  बजट  प्रलेखों  के  साथ  यह  प्रकाशन  माननीय

 सदस्यों  को  दिया गया  है  |  विभिन्न  प्रायोजनाओं  ate  निर्माण  कार्यों  के  लिये  आवश्यकतानुसार

 प्रशासनिक  संगठन  स्थापित  कर  के  tat  के  विभिन्न  विभागों  में  पर्यवेक्षक  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ा

 सभी  बड़ी  रेलों  में  डिवीजन  प्रणाली  शुरू  कर  के  कौर  निम्न  स्तर  के  क्यारियों को  श्रमिक

 अ्रधिकार दे  कर  संगठन  श्र  प्रशासन  संबंधी  सुधार  भी  किये  गये  हैं  ।  खास  वर्तमान  स्थिति

 जब  कि  जनशक्ति  कौर  अन्य  सभी  उपलब्ध  साधनों  का  प्रीतम  उपयोग  भ्रपेक्षित  उप  राहत  सभी

 उपायों  के  फलस्वरूप  बढ़े  हुए  यातायात
 की

 जरूरतों  के  अ्रनुरूपਂ  क्रेच  रियों  की  संख्या  में  कम  से  कम  वृद्धि

 की  गयी है  ।  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  प्रोत्साहन योजना  चालू  करने  के  परिणामस्वरूप  कर्मचारियों

 की  तादाद  बढ़ाये  बिना  रेल  कारखानों  में  उत्पादन  बढ़  गया  है  दौर  कर्मचारियों  को  भी  औसतन

 alan  लाभ  मिला  है  ।

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  अभी  हाल  में  डिवीजन  प्रणाली  शुरू  की  गई  इस  रेलवे  में  निर्माण-कराये

 प्रारम्भिक  अवस्था  में  इसलिये  ड़िवीजन  प्रणाली  शुरू  करने  का  काम  स्थगित  कर  दिया  गया  था

 शप्रासनसोल  डिवीजन  को  दो  डिवीजनों  में  बांट  दिया  गया  है  कौर  इन  दो  fet  के  प्रधान  कार्यालय

 प्रासनसोल  शर  धनबाद  में  हैं  ।  ये  काम  इसलिए  किए  गए  हैं  क्योंकि  कोयले  के  अधिक  निजी

 2738  (Ai)



 &s
 र्‌ लवँ  धाय-व्यस्क  re  ६३-६४  उपस्थापित  LE  १६६३

 क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  के  कौर  कच्चे  लोहे  के  निर्यात  के  लिए  नये  क्षेत्रों  के  विकास  के
 स्वरूप

 तीसरी  झायोजना  में  पूर्व  आर  दक्षिण  पूर्व  रेलों  पर  काम  का  बोझा  बहुत  अधिक  बढ़  जायेगा  |

 कर्मचारियों  के  साथ  सम्बन्ध-कर्मचारी  कर्मचारियों  का  प्रशिक्षण

 ३६.
 मुझे  यह  बताने  में  प्रसन्नता है  कि  रेल  कर्मचारियों  के  साथ  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  बने  रहे  ।

 स्थायी
 वार्ता तन्त्र  सभी  स्तरों  पर  सुचारू  रूप  से  काम  करता  रहा  ।  माननीय  सदस्य  शायद  जानते  होंगे

 कि  जिन  मामलों  पर  कर्मचारी  संघ  के  साथ  समझौता  नहीं  हो  सका  उन  पर  विचार  करने  के  लिए

 कुछ  समय  पहले  एक  तदर्थ  प्रधिकरण  स्थापित  किया  गया  था  इस  अधिकरण  की  सिफारिशों  पर  विचार

 करने  का  काम  तब  तक  के  लिए  स्थगित  करना  पड़ा  जब  तक  वेतन  आयोग  की  खास  खास

 सिफारिशों पर  कमल  न  हो  जाय  ।  उस  के  बाद  अधिकरण  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया  कौर

 उन  में  अधिकांश  स्वीकार  कर  ली  गयी  कौर  उन  पर  भ्रमण  किया  गया  है  ।

 ३७.
 दक्षता  बढ़ाने  खर्चे  में  किफायत  करने  के  उद्देश्य  से  कर्मचारियों  का  सहयोग  प्राप्त

 करने  के  लिए  अ्रफसरों  at  कर्मचारियों  की  संयुक्त  समितियां  विभिन्न  स्तरों  पर  सन्तोषजनक काम

 करती  रहीं  ।  इन  समितियों की  संख्या  १९६१-६२  में  ३४५०  से  बढ़ कर  PERL—KR  में  ४००  से  अधिक

 हो  गयी ।

 ३८.  सरकार  की  सामान्य  नीति  के  अनुसार  कर्मचारी  दिक्षा  योजना  शुरू  करने  की  दिशा

 में  रेल  कर्मचारियों को  ट्रेड  यूनियन  के  संगठन  के  सिद्धान्त  ate  यू  नियम  के  काम  में  बुद्धिमत्ता

 पूर्ण  सहयोग  कौर  झपने  कैदियों  को  अधिक  अच्छे  ढंग  से  निभाने  की  दिक्षा  देने  के  सम्बन्ध  में  काम  शुरू
 किया गया  है

 Re  कर्मचारी-हित  के  कार्यों  में  सुघार  करने  के  उद्देश्य  से  रेल  प्रशासन  विभिन्न  मात्रा  में  काम  की

 भ्रपेक्षित
 गति  कायम  किये  हुए  हैं

 ।
 कर्मचारियों  के  लिये  मकान  की  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य

 से  उन  के  लिए  हर  साल  लगभग  १२०००  मकान  बनाने  का  विचार  दूसरी  श्रायोजा  के  शुरू से

 क्मेंचारियों के  लिए  हर  साल  इतने  मकान  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 जिन  कर्मचारियों को  भ्रपने  बच्चों  के  दिक्षा  के  लिए  अपने  सदर  मुकाम  से  दूर  भेजना  पड़ता

 उन  की  कठिनाई  दर  करने  के  लिए  रेल  प्रशासन  विभिन्न  भाषा-क्षेत्रों  में  बारह  इमदादी  हास्टल  चला  रहे

 हैं  ।  यद्यपि  शिक्षा  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  पर  फिर  भी  जिन  स्थानों  पर  गर-रेलवे

 स्कूल  नहीं  वहां  रेल  कर्मचारियों  के  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  रेल  प्रशासन  सहायता  कर  रहे  हैं  ।

 रेल  प्रशासन  स्वयं  ३६  हायर  सेकेन्डरी  हाई  २४  मिडिल  स्कूल  कौर  ६४१  से  भ्रमित

 इमली  स्कूल  चला रहे  सदर  मुकाम  स्टेशन  पर  पढ़ाई  की  अपेक्षित  सुविधा  के  अभाव  में  जिन

 भ्र राजपत्रित  रेल  कर्मचारियों  को  sok  बच्चों  को  पढ़ाई  के  लिए  बाहर  भेजना  पड़ता  उन्हें

 बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  जो  सहायता  दी  जाती  वह  सहायता  उन  अस्थायी  कम  चोरियों

 er  भी  दी  जाने  लगी  जो  तीन  साल  तक  नौकरी  कर  चुके  हैं
 |

 रेल  कर्मचारियो ंके  बच्चों  की  तकनीकी  शिक्षा  में  afer  सहायता  देने  के  लिए  कर्मचारी  हित

 निधि से  हर  साल  1000  छात्रवृत्तियां  दी  हैं  ।  यह  योजना  पिछले  सात
 साल  से  चल  रही

 PEEL—-EVA में  इन  छात्रवृत्तियों की  कुल  संख्या  २५३७  थी  इस  में  पिछले  वर्षों  से  दी  जा  रही

 वृत्तियां  भी
 शामिल  &  ।

 इस  योजना  पर  जिन  पर  लगभग  नौ  लाख  रुपया  खर्च  हुसना
 ।

 इन  पर  भारी

 ad  को  दे  खाते  रेलवे  राजस्व  से  कर्मचारी  हित  निधि  को  लगभग
 50

 लाख
 रुपये

 का  जो

 वार्षिक  अंशदान  ४
 रु०  ५०  न०  पै०  प्रति  रेल  कर्मचारी  के  हिसाब  से  दिया  जाता  उस  को  इस  दर्द

 तक  बढ़ाया  जा  रहा  है  कि  इन  छात्रवृत्तियों के  विधिक  खर्चे  के  ७  प्र  की  पूति  की  जा  सके
 ।



 ३०  १८८४  रेलवे  व्यस्क-  ६३-६४  उपस्थापित

 रेल  कमेंचा  रियों  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  इलाज  के  लिए  Re ee—€s  में  रेलवे

 तालों  श्र  स्वास्थ्य यूनिटों  में  ३५२  खायें  बढ़ायी  गयीं
 ।

 चालू  वर्ष  के  शुरू  में  रेलों  में
 ७८

 Hea

 ate  ५१६  स्वास्थ्य  यूनिट  थे  जिनमें  कुल  ६,२९६  थीं
 ।

 इनमें  से  owes  खाट  क्षय  के  रोगियों  के

 लिए  थीं  ।  ये  ५  कप-रोगियों  की  उन  १२१४  खाटों  के  अलावा  हैं  जो  रेलवे  के  लिए  बाहर  के

 टोरियमों  में  ग्रा रक्षित  हैं  ।  अनेक  बातों  में  डाक्टरी  सहायता  कौर  इलाज  के  नियम  उदार  कर  दिये  गये

 हैं  पहले  के  मुकाबले  रेलवे  भ्र स्प तालों  में  डाक्टरी  सामान  इलाज  की  सुविधा  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 कीमतों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  एक  उपाय  के  रूप  में  सरकार  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि

 कर्मचारियों  की  सहकारी  समितियों  ate  भण्डारों  का  विकास  किया  जाय  रेलों  में  कौर  केन्द्रीय

 कार  के  कुछ  arg  विभागों  में  कई  वर्ष  से  सहकारी  समितियां  काय  कर  रही  हैं
 ।

 एक  श्रन्तविभागीय

 भ्रध्ययन  दल  इस  बात  की  जांच  कर  रहा  है  कि  सहकारी  संगठनों  को  भाग  विकास  के  लिए  इन  विभागों

 में  कौन  से  उपाय  आवश्यक हैं  ।  ERI- KE  के  अन्त  में  रेल  कर्मचारियों  की  २६  सहकारी  समितियों

 को  कुल  संचालन  पूंजी  करीब  ३२  करोड़  रुपये  ग्रोवर  इनकी  कुल  सदस्य  संख्या  करीब  ६,६४,०००  थी  ।

 इसके  १,€  ६१-६२  में  रेल  कर्मचारियों की  १७४  उपभोक्ता  समितियां  जबकि

 पिछले  वह  उन  समितियों की  संख्या  १६७  थी  इन  समितियों  ने  2.198  करोड़  रुपये  का

 कारबार  किया  ।  चालू  वर्ष  में  विभिन्न  रेलों  में  चार  are  उपभोक्ता  सहकारी  समितियां  खोली  गयी  हैं  ।

 Yo
 तीसरी  प्रायोजना  में  कायंभार  की  वृद्धि  को  ध्यान  में  रख  कर  सभी  स्तर के  रेल

 चोरियों  के  प्रशिक्षण
 की

 सुविधा  का  विस्तार  प्रौढ़  उसमें  सुधार  की  बढ़ती  हुई  श्रावस्यकता  विशेष

 गाड़ियों  के  परिचालन  ate  उनकी  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  कमंचारियों  के  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  के  लिए

 नियमित  पाठ्य  क्रम  के  साथ-साथ  गहन  पुन रु चर्या  पाठ्यक्रम  की  आवश्यकता  कें  प्रति  भी  रेल  प्रशासन  बरा+

 बर  जागरूक TS  PERL  को  रेलवे  तकनीकी  प्रशिक्षण  स्कूल  समिति  की  अधिकांश  सिफारिशों  को

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  प्रौर  उन  पर  करने  के  बारे  में  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  विभिन्न

 तकनीकी  सहायता  श्रायोजनाओओं  कौर  कार्यक्रमों  के  अधीन  विदेशी  सरकारों  ake  अभिकरणों  की

 are  से  प्रशिक्षण  की  जो  सुविधाएं  मिली  उनका  भी  लाभ  उठाया  गया  है  ।  इनके  अधीन  राजपत्रित

 कौर  ध्रराजपत्रित  कर्मचारियों  को  डीज़ल  रेल-इंजन  प्रौर  बिजली  रेल  इंजन  के  खाके  कौर  इस्पात

 उत्पादन  बढ़ाने के  तरीके  श्र  चिकित्सा  सम्बन्धी  कुछ  विशष  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम

 के  प्रशिक्षण के  लिए  विदेशों  में  भेजा  गया  है  ।

 ४१.  रेल  कर्मचारियों  ने  प्रतिरक्षा  प्रयत्नों  में  स्वतः  जो  उत्साह  दिखाया  भाषण  समाप्त

 करने से  पहले  मैं  उसका  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  रेल  कर्मचारियों  ने  श्रापात  काल  में

 न  केवल  बढ़े  हुए  कार्यभार  को  प्रसन्नतापूर्वक  सम्हालना  स्वीकार  किया  बल्कि  wa  वेतन

 प्रतिरक्षा  कोष  में  स्वेच्छापूर्वक  wast  कौर  सरकार  के  alan  साधनों  को  सुदृढ़  करने  के  लिये

 चलायी  गयी  प्रतिरक्षा  बचत  योजनायें  में  भी  हाथ  बटाया  है  ।  इसके  रेल  कमंचारियों  के

 परिवार  के  महिला-सदस्यों  के  संगठन  जवानों  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  उपहार  इकट्ठा  करके  भेज  रहे  हैं  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  प्रायोजना  में  रेलों  के  कार्यक्रम  को  पूरा  करना  एक  बहुत  बड़ा  काम  है
 ।

 इस

 दिशा  में  अरब  तक  जो  प्रगति  हुई  उससे  पर्याप्त  ara  बंधती  है  कि  रेलें  प्रायोजना  के  लक्ष्यों  को  पुरा

 कर  लेंगी  |  आपात  के  कारण  रेलों  पर  परौ  अधिक  बोझ  झा  पड़ा  क्योंकि  राष्ट्रीय  श्रेय-व्यवस्था

 जिससे  रेल  परिवहन  का  घनिष्ठ  सम्बन्ध  प्रतिरक्षा  के  प्रयत्नों  में  लगाना  है  ।  रेल  कमंचारी  इस

 परिस्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  तैयार  हैं  झ्र  उन्होंने  आपात  के  सम्बन्ध  में  शानदार  काम  किया

 है
 ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है
 कि

 राज
 की

 परिस्थिति  में  रेल  कर्मचारी  देश  के  प्रति  कंपनी  बढ़ी  हुई



 १००  राष्ट्रपतिਂ  के  प्र भि भाषण  के  समय  कुछ  सदस्यों  द्वारा  किये  गए

 व्यवहार  की  जांच  के  लिए  समिति

 दारियों  के  प्रति  बराबर  जागरूक  बने  रहेंगे  ग्रोवर  उन्होंने  wa  तक  जो  काम  किया  att  उससे  भी

 बरच्छा  काम  करते  रहेंगे  |

 अध्यक्ष  प्रापने  सदन  ने घैपें  के  साथ  मेरा  भाषण  सुनने  की  कृपा  की  इसके  लिए

 में  ग्रा भारी  हूं
 |

 यकजा

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  समय  कुछ  सदस्यों  द्वारा  किये  गये  व्यवहार

 को  जांच  के  लिए  समिति

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  यह  घोषणा  करनी  है
 :

 १८  १९६३  को  लोक-सभा  द्वारा  किये  गये  निर्णय  के  अनुसार  ्र  एतद  द्वारा

 निम्नलिखित  सदस्यों  की  एक  संसदीय  समिति  मनोनीत  करता  हूं

 श्री  कृष्णमूर्ति  राव

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 st  सचिन्द्र  चौधरी

 श्री  गो०  ना०  दीक्षित

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी

 डा०  गोविन्द  दास

 श्री  जयपाल सिंह

 पंडित  ज्वाला  प्रसाद  ज्योतिषी

 सरदार  कपूर  सिंह

 20  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 श  श्री  महेश्वर  नायक

 श्र  हों  शिवराम  रंगो  राने

 दे  श्री  प्रयोग ु ०  सेन

 ११४.  श्री  सत्य  नारायण सिंह

 व  श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी  ।

 जो  संविधान  के  भ्रनुच्छेद
 ८७

 के  प्रस्तुत  १८  १९६३  को  एक  साथ  समवेत  पंसद
 की

 दोनों  संभागों  के  समक्ष  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  समय  रामसेवक  मनीराम

 उटिया प्रौर  Yo  ना०  मण्डल  तथा  स्वामी  रामेक्वरानन्द  द्वारा  की  गई  गड़बड़ी  के  सम्बन्ध  में  उनके

 ग्रा चरण  की  ज  व  करे  कौर  इस  बात  पर  विचार  करे  तथा  अपना  प्रतिवेदन  दे  कि  क्या  उक्त  सदस्यों का

 इस  प्रकार  का  आचरण  प्रचलित  परियाटी  के  विरुद्ध  अथवा  उस  मुलाना  अवसर  के  प्रतिकूल  या  ष्ष्

 द्वारा  इसके  सदस्यों  से  जिस  प्रकार  के  ऊंचे  स्तर  की  की  जाती  है  उसके  विपरीत  था  और  समिति

 जो  ठीक  समझे  वे  सिफारिशें  करे  ;

 कि  श्री
 कृष्णमूर्ति

 राव  समिति  के  सभापति

 कि  समिति २  १६६३  तक  सभा  को  अपना  प्रतिवेदन



 ३०  १८८४  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  विधेयक  १० रै

 कि  geo  मामलों  में  संसदीय  समितियों  सम्बन्धी  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे  परिवर्तनों ate

 रूपभेदों  के  साथ  लागू  होंगे  जो  करें
 ।

 श्री  रामसेवक  यादव  :  आपने  अभी  जो  घोषणा  की  उसके  सम्बन्ध  में  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  मैंने  राष्ट्रपति  महोदय  से  केवल  यह  निवेदन  किया
 था  कि

 वह  अपना  भाषण  अंग्रेजी

 में  न  पढ़  कर  मातृ-भाषा  या  राष्ट्रभाषा  में  पढ़ें
 ।

 चूंकि  मेरा  निवेदन  नहीं  सुना  इसलिए  हम

 लोग  मजबूर  होकर  सदन  से  बाहर  चले  गए
 ।

 हमारे  दिमाग  में  उनके  प्रति
 डिसरेस्पेक्ट

 या  श्रीमान  का

 कोई  ख्याल नहीं  था  ।  यह  सारी  घटना  सब  माननीय  सदस्यों
 के  सामने ei  है

 ।  इसलिए यह  कमेटी  इस

 बारे  में  क्या  इन्वेस्टिगेशन  करेगी
 ?

 मैं  समझता  हूं  कि  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  हाउस  ने  इसकी  झ्रावश्यकता  समझी
 प्रौढ़  इस  लिए  यह  फ़ैसला  किया

 ।

 es  es

 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  fagqaa—st

 pret  महोदय  :  अब  हम  श्रीमती  चन्द्रशेखर  द्वारा  २५  १९६३  को  प्रस्तुत  किये

 निम्न  प्रस्ताव  पर  क  विचार  करेगी  ;

 दिल्ली  किराया  नियन्त्रण  अधिनियम  284g  में  संशोधन  करने  वलि  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  बी

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  माननीय  अध्यक्ष  जहां  इस  दिल्‍ली

 किराया  नियन्त्रण  )  बिल  का  सम्बन्ध  इसकी  दीपावली  में  मुझे  कुछ  खामी  नज़र  कराती

 है  ।  मूल  अघिनियम के  ३  में
 जो

 संशोधन  किया  जा  रहा  उसमें  सैक्शन  ३  के  सब-सैक्शन

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 उसका  उल्लेख  कर  दिया  तो  weal  होता  |  इस  विषय
 को  स्पष्ट  करने  के  लिए  मैंने

 एक  संशोधन  भी  प्रस्तुत  किया  था  ।  पहले  यह  सोच  कर  यह  शब्दावली  रखी  गई  थी  कि  जो  गवर्नमेंट  के

 प्रिमिटिव  वे  इस  विधेयक  से  प्रभाव-शून्य  रहेंगे  |  गवर्नमेंट  प्रिमिटिव  तो  प्रभाव-शून्य  किन्तु

 दूसरे  मकान  सम्पत्तियां  भी  इसमें  ले  लिए  गए  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  वर्तमान  शब्दावली  के  कारण

 कहीं  उन  बातों  की  पुनरावृत्ति  न  हो  जाये  प्रौर  बजाये  इसके  कि  कुछ  लाभ  सरकार को  फिर  कोई

 संशोधन न  लाना  पड़े  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  शब्दावली  को  पुनः  देख  लिया  जाये  कौर  उसके

 ही  इस  विधेयक  में  आवश्यक  संशोधन  किया  जाए  ।

 श्री  नरेन्द्र सिह  महिला  )
 :  दिल्‍ली  किराया  नियन्त्रण  )  विधेयक  में  इस

 प्रकार  के  संशोधन  किये  जायें  जिससे  कि  जिन  लोगों  ने  झपने  लिये  मकान  बनाये  हैं  वे  उन  पर  कब्जा  कर

 सकें  |  कई  सैनिक  अधिकारियों  ने  दिल्ल  में  मकान  बनाये  हैं  किन्तु  उन्हें  रिटायर  होने  के  बाद  उन  मकानों

 का  कब्जा  नहीं  मिलता है  तथा  प्रायः  व्यवस्था  करनी  होती  है  ।  मैं  गृह  मन्त्री  से  ग्र तु रोध  करूंगा  कि  वे

 इस  पर  गौर  करें
 ।

 विधेयक  में  इस  दिशा  में
 भी

 कुछ  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये कम  से  कम  सेना  के

 अधिकारियों  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  रियायतें
 की

 जायें
 ।

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 भी  बरवा-कोटा  यह  जो  एमेंडमेंट लाया  गया  इसका  में  स्वागत करता  हूं  ।  कसर

 देखा  गया  है  कि  लीज़  पर  या  टेनेसी  पर
 जो

 मकान  बनाये  जाते  उनसे  बनाने  वाले  लोग  बहुत  नाजायज़

 फ़ायदा  उठाते  थि  सरकार ने  जो  कानून  ज़मीनों को  झपने  हाथ  में  लेने  का  बनाया  है  प्रौढ़  जो  यह

 कहा  है  कि  उन  पर  बनने  वाले  सभी  मकान  गवर्नमेंट  के  हो  वह  सही  कदम  है  ।

 लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  यह  बात  भी  सही  है  कि  दिल्‍ली  में  कौर  दिल्‍ली  के  बाहर भी

 जो  मकान  मालिक  उन  में  सब  से  बड़ी  मालिक  सरकार  है  कौर  वह  मकान  श्र  दुकानें  दोनों  ही

 किराया पर  देती  है  ।  सरकार  को  इस  विधेयक  की  ज़द  में  नहीं  रखा  गया  है  ।  इसके  नहीं

 बांधा गया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  सबसे  पहले  एक  आदर्श  मालिक  बनना  चाहिये

 उसके  भ्रनुरूप  व्यवहार  करके  दूसरों  के  सामने  एक  मिसाल  रखनी  लेकिन  ऐसा  वह  नहीं

 कर  पाई है  ।  सरकार  खुद  नफ़ा  कमा  रही  है  ।  सरकार  ज़मीन  को  चार  गज़  में  लेकर  तीन

 तीन  कौर  चार  चार  सौ  रुपये  गज़  के  भाव  से  बेचती  है  ।  यह  नितान्त  अनचित है  ।  ऐसा भी  देखा

 गया  है  कि  मकान  मालिकों  से  सरकार  ने
 जो

 मकान  ले  रखे  उनका  उनको  तो  दस  ग्यारह रुपया  ही

 दिया  जाता  है  जबकि  उन्हीं  मकानों  का  सौ  सो  कौर  डेढ  डढ़  सौ  रुपया  वसूल  किया  करता  है  ।  यह

 भी  अरचित है  ।  समाजवादी समाज  की  स्थापना  के  भादरा  का  दम  भरते हैं  ।  तब  फिर  क्या

 यह  चीज़  उचित  कही  जा  सकती  है
 ?

 जो  मानव  मकान  मालिकों  पर  लागू  किया  जाता  वह  सरकार पर  भी  लाग  किया  जाना

 चाहिये  ।  मंसूर  में  हाउसिंग  मिनिस्ट्री  कान्फ्रेंस  हुई  थी  ।  उस  में  ज़मीनों  के  बारे  में  यह  तय  किया

 गया  था  कि  उनको  फ्रीज़  कर  देना  चाहिये  ।  मैं  चाहता हूं  कि  जहां  ग़रीब  भ्रांतियों  के  लिए

 क्वाटर  बनाये  जाने  उनको  फ्रीज़  किया  जाए  प्रौढ़  जहां  पर  दो  दो  कौर  तीन  तीन  मंजिला  मकान

 बनाये  जाने  उनको  फ्रीज़  न  किया  जाए  ।  जहां पर  गरीब  मजदूर  रह  सकते  गरीब  कर्मचारी रह

 सकते  फ्रीज़  उनको  नहीं  करना  चाहिये  ।  are  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  जिन  की  बंधी  बंधाई

 तनख्वाह  वे  किस  तरह  से  रह  सकते  हैं  ।  दो  दो  कौर  तीन  तीन  मंजिले  मकानों  का  किराया  दो

 सो  या  डेढ़  सौ  रुपये  होता  है  कौर  जो  गरीब  मजदूर  जो  गरीब  कर्मचारी  वह  उन  में  नहीं  रह

 सकता है  ।  इस  वास्ते  गरीब  मजदूरों  के  लिये  जहां  मकान  बनने  उन  जगहों के  लिये  छट  रहनी

 चाहिये  सरकार  चाहे  तो  म्यूनिसिपैलिटी ak  कॉरपोरेशन  को  कुछ  मदद  दे  कर  भ्रच्छे

 मकान  बनवा  सकती  है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  यह  भी  देखा  गया  है  कि  रट  कंट्रोल  एक्ट  में  जो  जो

 टैक्स  सदा  करने  की  व्यवस्था  रहती  जिनको  कारपोरेशन  या  म्यूनिसिपैलिटी  को  get  करना

 होता  वह  सरकार  उनको  नहीं  देती  है  इस  कारण  से  वहां  पर  सफाई  रोशनी की  तथा  नलों

 भारी  की  व्यवस्था  नहीं  होती  है  ।  इस  वास्ते  यह  जो  कानून  यह  उनपर भी  लागू  किया  जाना  चाहिये

 सरकार  जब  कोई  कानून  दूसरों  के  लिये  बनाती  है
 तो

 ख़द  पर  भी  उसे  इसको  लागू  करना  चाहिये
 ।

 सरकार  जब  तक  कानूनी  का  स्वयं  पालन  नहीं  करेगी  तब  तक  मकान  मालिकों  शर  किरायेदारों  में

 आसपास  होता  रहेगा |  ars  मकान  मालिकों  को  ईंट  शंट  किराया  लेने  की  छूट
 सरकार

 उन  पर  कोई  पाबन्दी  नहीं  लगाती  है  ।  मकान  मालिक  किरायेदारों  से  किराया तो  ले  लेते  हैं  लेकिन

 उनको  रसीद  नहीं  देते  हैं  +  नगर  केस  कोर्ट  में  जाता  है  तो  वहां  पर  रसीद  के  a  में  वह  खारिज

 कर  दिया  जाता  है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  जितने  भी  मकान  खाली  उनको  ले  ले  |

 oft  उत्तर  प्रदेश  में  एक  कानून  बना  हुआ  है  ।  जितने भी  मकान  खाली  होते  उनकी  रिपोर्ट

 तहसीलदार  को  करनी  होती  है  |  तहसीलदार  उस  मकान  की  व्यवस्था  करता  है  र  एस्टीमेट के

 भ्रनसार  उसका  किराया  तय  करता  है  ।  उन  मकानों  का  वह  नम्बर  के  वितरण  करता

 जहां  तक  कहानी  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  है  वह  तो  यह  है  ।  लेकिन  ऐसा  किया  नहीं  जाता  है  ।

 मकान  मालिक  ate  किरायेदार  झापस  में  ही  पगड़ी  ले  दे  कर  उस  मकान  को  किसी  दूसरे  को
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 दे  देते  ऐसा  भी  देखा  गया  है  कि  मकान  मालिक  एडीशन  तर  श्राल्टरेशन के  नाम  पर  मकान  को

 खाली करवा  लेता  है  ।  वह  म्यूनिसिपैलिटी  या  कारपोरेशन  को  दरख्वास्त  दे  कर  कहता  है  कि  मुझे

 मकान  बनवाना  है  कौर  इसकी  मंजूरी  दी  जाए  |  वह  किरायेदार का  बिजली  शादी  कटवा

 कर  तथा  उसको  कई  अन्य  तरीकों  से  तंग  करके  निकाल  देता  है  ।  दरवाज़े को  फोड़ कर  मकान

 मालिक  कहता  है  कि  ak  ग्राल्ट्रेशन्ज॒  करानी  इस  वास्ते  मकान  खाली  करो ।  वहू

 दरवाज़े  को  ठीक  करवा  देता  व्हाइट वाशिंग करा  देता  है  कौर  किरायेदार को  निकाल  देता  है

 जब  तक  काग़ज़ों मैजिस्ट्रेट को  लिख  देता  है  कि  नया  मकान
 बना

 न्य  कस् ट्रक शन है  |

 पर  वर्ज़न  नहीं  पड़ता  है  तब  तक  मामला  नहीं  सरकता  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  तरह  क

 मामलों की  कारपोरेशन  या  मैजिस्ट्रेट  को  मौक़े  पर  जा  कर  जांच  करनी  साइट  पर  जा  कर

 कंस्ट्रक्शन को  देखना  मकान  नया  बना  है  या  नहीं  बना  कुछ  रडीशंज  एंड  ्ाल्ट्रेशंज़ हुई  हैं

 या  इसका  वहीं  जा  कर  फैसला  करना  चाहिये  |  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  कानून  में  aw

 होनी  मौक़े  पर  जा  कर  किरायेदारों  की  मुसीबतों  को  हल  किया  जाना  चाहिये ate  बिना

 देखे  मकान  को  खाली  नहीं  करवाया  जाना  चाहिये

 ।

 जितने  भी  कानून  बने  जितने  भी  बिल  are  उन  सभी  में  किरायेदारों के  हक  में  एक

 भी  tara  नहीं  रखी  जाती  सारी  की  सारी  व्यवस्थाएं  किरायेदारों के  हितों  के  विपरीत  होती  हैं  ।

 जितनी  भी  फैसिलिटी  दी  जाती  वे  मकान  मालिकों  को  ही  दी  जाती  हैं  ।  किरायेदारों  के  बारे

 में  कुछ  नद्दी  किया  गया  गवर्नमेंट को  किराया  दारों  का  भी  अ्रवश्य  खयाल  रखना  चाहिये  |

 दिल्‍ली  में  आजकल  जितनी  समस्या  चल  रही  मकानों  की  जो  समस्या  चल  रही  है  उसको

 देखें  तो  पता  चलता  है  कि  हज़ारों  की  तादाद  में  झौंपड़ियां  गंदी  बस्तियों  में  बसी  हुई  हैं  ।  हज़ारों

 झोंपड़ीयाँ  अशोका  होटल  के  पास  बनी  हुई
 मकान  मालिकों  की  बदौलत  के  कारण  ही  उन

 बेचारों को  इन  झौंपड़ियों  में  रहने  पर  मजबूर होना  पड़ता  सरकार  को  चाहिये कि  वह  खुद

 इनका  इंतज़ाम  करे  ।  यही  नहीं  बल्कि  सरकारी  कर्म  चोरियों  का  भी  उसको  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 राजस्थान  में  तथा  अन्य  जगहों  पर  देखने  में  प्राया  है  कि  रेलवे  के  कमेंचारी  waar  इनकम  टैक्स

 मट  के  कमेंट्री  तथा  दूसरे  डिपार्टमेंट  के  कर्मचारी  जब  तबादले  पर  जाते  हैं  तो  उनको  तीन  तीन

 महीनों  तक  मकान  नहीं  मिलता  है  we  उन्हें  चार  चार  भ्र ौर  छः  छः  दिन  के  लिये  एक  एक  धर्मशाला

 में  रह  कर  समय  पास  करना  पड़ता  है
 ।  गवर्नमेंट इस  की  कोई  सुनवाई  नहीं  करती  कि  उन

 को  मकान  मिलना  चाहिये  या  नहीं  ।  वह  लोन  भी  देती  है  तो  ऐसे  झ्रादमियों  को  देती  है  जिन  के  कई

 एक  मकान  खड़े  होते  हैं  मकान  होते  हुए  भी  वे  गवर्नमेंट  से  कर्जा  लेते  हैं  ।  शर  उस  से

 कब  फायदा उठाते  हैं  ।  गवर्नमेंट को  सोचना  चाहिये  कि  लोन  ऐसे  आदमियों को  दिया  जाय  जिन

 के  पास  रहने  के  लिये  मकान
 न

 उन  गरीबों
 को

 देना  चाहिये
 जो

 कि  वास्तव  में  गरीब  हों  ।-  नगर

 गवर्नमेंट  इस  तरह  से  करे  तो  मकानों  की  भ्रमणी  तरह से  व्यवस्था  हो  सकती है  कौर  लोगों  को

 सुभीता हो  सकती  लेकिन  गवर्नमेंट  करना  नहीं  चाहती  है  ।  गवर्नमेंट  तो  इस  तरह  से  करती  है  कि

 कोई
 भी

 areal  गया  भ्र  पांच  या
 दस

 रुपया  ले  कर  उस  से  लोन  का  काम  मंजूर  करा  लाया  शौर

 उस  लोन  से  दो  तीन  पन  मंज़िलें  बनवा  लीं  ।  इस  तरह  से  गरीब  लोगों  को  फायदा  नहीं  मिल  पाता

 है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  बिल  दिल्‍ली  रेंट  कंट्रोल  एक्ट  के  सम्बन्ध  में  gra  राजस्थान  के

 बारे  में  नहीं  ।
 cd
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 श्री  बैरवा-कोटा  :  यही  सुभीता  यहां भी  हो  सकती है  अगर  गवर्नमेंट  बड़े  बड़े  लोगों  को  छोड़

 कर
 छोटे  छोटे  लोगो

 को
 लोन  दे  ।  वह  इस  तरह  से  करे  तो  मकानों  की  समस्या  भी  हल  हो

 सकती हैं  ।  प्रौर रेंट  कंट्रोल  का  सारा  संघर्ष  भी  समाप्त  हो  सकता  है  |

 मंत्रालय  में  उपमंत्री
 चन्द्र

 :  यह  संशोधन  बहुत  साधारण

 इस  संबंध  में  केवल
 दो  संभावनायें  यदि  भूमि  सरकार  की  है  तो  इस  संशोधन  से  उन

 दारों  को  संरक्षण  प्राप्त  होगा  नो  कि  उन  जमीनों  में  पट्टे  दारों  द्वारा  बनाये  गये  मकानों  में  रहते  हैं  ।

 यदि  वह  भूमि  सरकारी  नहीं है  तो  उन  पर  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  लागू  होता है

 यह  कहना  ग़लत  है  कि  यह  भ्र धि नियम  शीघ्रता  में  पारित  किया  गया  ।  अ्रघिनियम  के  संबंध

 में किरायेदारों  तथा  मकान  मालिकों  ते
 काफी  परामर्श  ड्  तत्पस्चात्‌ इस पर इस  पर  संसद्‌ की  संयुक्त  समिति

 में  विचार  किया  गया  ।
 इसके  बाद  सभा  में  इस  पर  विस्तृत  चर्चा  हुई  ।_

 तथापि  यदि  कुछ  व्यक्तिगत  मामले  हों  तो  उन्हें  सरकार  के  सम्मुख  रखा  जा  सकता है

 सरकार  उन  पर  विचार  करेगी  ।

 धारा  ५  के  अधीन  पगड़ी  पद्धति को  करार  दे  दिया  गया  है  ।  धारा २६  के  अधीन

 किराये  की  रसीद  देना  श्रनिवायं  है  ।  जो  मकान  मालिक  प्रा वश्य कता  सिद्ध  कर  सकें  उन्हें  किराया

 नियंत्रक  को  प्रार्थना  पत्र  देना  चाहिये  ।  उन्हें  उनके  प्रयोग  के  लिये  मकान  प्राप्त  हो  सकेगा

 महोदय  : प्रदान यह  है  :

 कि  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  geYs  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा
 पारित  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  QI  ३  का

 प  रणजीत  सिंह  :  मैं  संशोधन  संख्या  २  प्रस्तुत  करता हूं
 ।  इससे  मेरा  तात्पर्य

 यह  है  कि  जहां  सरकार  तथा  पट्टे  दार  के  बीच  हुई  शर्तों  का  किरायेदारों  ने
 उल्लंघन

 किया  अथवा

 उन्होंने  कुछ  कच्ची  इमारतें  इत्यादी  बनायी  हों  वहां  पर  भ्र धि नियम  लागू  नहीं  होना  चाहिये

 तथा  ऐसे  मकानों अथवा  दुकानों  पर  जिनकी
 मकान  मालिक  को  स्वयं  आ्रावश्यकता हो

 उन
 पर  यह  अधिनियम  लागू  नहीं  किया  जाये

 |

 जिन  लोगों  में  दिल्‍ली  में  PERE  के  पुर्व  मकान  बनाये  उन्हें  बहुत  कम  किराये
 मिल

 रहे  हैं  वास्तव  में  मकान  मालिकों  को  झपने  मकानों  को  बनाये  रखने  में  बहुत  alae  व्यय  करना

 होता है  ।

 श्रीमती  चन्द्र  शेखर
 :  यह  विधेयक  काफी  व्यापक है

 ।  यदि  कोई  समझौते  की

 दस्तों  का  उल्लंघन  करे  तो  मकान  मालिकों  को  उस  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  भ्र धि कार  दिया

 गया है  ।  खंड  १४(१)  तथा  (११)  के  द्वारा  किरायेदारों  को  संरक्षण  दिया  गया  है  ।  यदि  मकान

 मालिकों  को  कुछ  कठिनाई  हुई  हो  तो
 वे  किराया  नियंत्रक

 को
 झ्रावेदन  कर  सकता  है

 ।
 हम  ने  एक

 प्रतिशत  किराया  निमंत्रक  नियुक्त  कर  दिया  है  ।  भ्रम  मेरे  विचार  से  संशोधन  स्वीकार  करने  की

 कोई  आवश्यकता नहीं  है
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 रणजीत  सिंह  मैं  अपने  संशोधन  पर  झ्राग्रह  नहीं  करता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  २  सभा  कौ  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  |

 प्रश्न यह  है

 चि  खंड  २  विधेयक  का  ग्रेग  लने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  २  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया

 खंड  १  विधेयक  म  जोड़  दिया  गया  ।

 अधिनियमन  सत्र

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  १,  पंक्ति

 व  |  के  स्थान  पर
 शव

 [  रख  दिया

 जाये  ।  (१)

 चन्द्र

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रशन  यह  है

 कि  अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  का  at  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 प्र धि नियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 विधेयक का  नाम  विधेयक  जोड़  दिया  गया

 श्रीमती  चन्द्र  किक भ शखर थक  मैं  प्रस्ताव करती  हूं

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया

 महोदय  प्रश्न  यह  है

 किं  चिरैया  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना
 | ध

 ee  लेनिन

 कृषि  पर्नावत्त  निगम  विधायक

 महोदय  :  सभा  श्री  श्रीमती  तारकेश्वर सिन्हा  द्वारा  २१  जनवरी  १९६३ को

 प्रस्तुत  किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  wat  विचार  करेगी

 कृषि  के  विकास  के  लिए  पुर्न वित्त के  रूप  में  अथवा  अन्यथा  मध्यम कालीन तथा

 कालीन  ऋण  देने  के  लिए  एक  निगम  कौ  स्थापना  झ्र ौर  तत्सम्बन्धी अथवा

 षणिक अन्य  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक पर  विचार  किया  जाये  ।

 प०  बेंकटासुब्बया  :  कृषि  gates  निगम  शीष  बैंकों  को  ऋण  संबंधी

 जायें  देने  के  लिए  स्थापित  किया  गया  है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  निगम  की
 प्राधिकृत  की

 इ  थी  २४

 मूल  अंग्रेजी  में
 में
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 to
 वें

 करोड़  रुपये  होगी  ।  मैं  ने  भ्र पने  पिछले  भाषण  में  यह  कहा  था  कि  विधेयक  का  क्षेत्र  ्र  व्यापक  किया

 जाये  तथा  निगम  कं  शभ्रधघिक  भ्र धि कार  दिये  जायें  ।

 सरकार ने  पिछले  १५  वर्षों  में  जो  कुछ  भी  किया  है  उस  से  किसानों  की  ऋणपग्रस्तता  में  कोई

 कमी  नहीं पई  है
 ।

 अपितु  नवीनतम  सर्वेक्षणों  से  यह  ज्ञात  gar  है  कि  उस  में  वृद्धि  हो  रहीਂ  है  ।

 कृषि  पुनर्वास  निगम
 के

 क्षेत्र  में  वुद्धि  करना  भ्रत्यन्त  श्रावस्ती  है  जिस  से  यह  किसानों  को  संतोष  जनक

 ढंग  से
 तथा

 ठोस  प्रकार  से  सहायता  दे  सके  जिस  की  उन्हें  बहुत  भ्रावश्यकता  है  ।

 समस्त  ऋण  संसाधनों
 को

 एक  माध्यम  से  ही  जुटाया  जाये  ताकि  देश  में  ऋण  की  सुविधाओं

 का  समता  से  वितरण  हो  सके
 ।

 भू  बंक
 तर्कों  को

 सुदढ़  बनाने  के  लिये  यथासम्भव  प्रयत्न  किये  जाने

 चाहियें  ।  वे  लाभप्रद  काम  कर  रहे  है  ।

 sit  दे०  दि०  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  कृषि  पुनर्विजय  निगम  विधेयक  का

 wea  कृषि  के  विकास  ae  इस  से  संबंधित  wea  मामलों के  लिए  पुनर्विजय  के  या  wea  प्रकार

 मध्यम  त्या  दिन-कालीन  ऋण  देने  के  लिए  एक  निगम  की  स्थापना  करना  है  ।
 इसलिए

 मैं  हस

 बिल  का  दिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 कृषि  et  तक  एक  उद्योग  नहीं  माना  गया  है  ग्रोवर  इसी  लिए  कृषि  को  जो  ऋण  मिलना

 वह  wal  तक  नहीं  मिला  है  ।  योजना  ara  ने  कृषि  झर  खाद्य  पदार्थों  को  प्राथमिकता  दी

 gate  देश  में  कृषि-उत्पादन  बढ़ाने  की  कोशिश की  जा  रही है  ।  लेकिन  का  को  बढ़ाने  के

 लिए  जितने  ऋणों  की  प्रा वश्य कता  वे  उपलब्ध  नहीं  है  ।  रूरल  क्रेडिट  सारे  से  पता  चलता  है  कि

 जहां  तक  कृषक  के  लिए  ऋणों  का  प्रश्न  केवल  तीस  प्रतिशत  उपलब्ध  हैं श्र सत्तर प्रतिशत सत्तर  प्रतिशत  की

 पूति  कभी  नहीं  हुई  है
 ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  लोग  टर्म  धारा  मीडियम ed  लोन  देने  के

 लिए  इस  निगम  की  स्थापना  की  जा  रद्दी  है  ।

 कल  राष्ट्रपति  जी  ने  भ्रपने  भाषण  में  कहा
 कि

 राष्ट्र
 की

 सुरक्षा  के  लिए  ag  बहुत  ज़रूरी  है

 कि  खेती-बाड़ी का
 आधार  मज़बूत  हो  ।  देश  की  रक्षा  के  लिए  खेलते-बाड़ी  को  बढ़ाना  है  झ्र ौर

 उपज  में  वृद्धि  के  लिए  कृषि  को  प्रौद्योगिक  आ्राधार  देना  बहुत  ज़रूरी  है  ।  इस  से  पता  चलता  है  कि  कृषि

 के  विकास  के  लिए  बहुत  ज़ोर  से  कदम  उठाए  जा  रहे  है
 ।

 कृषि  के  विकास  में  धन  का  एक  प्रमुख  भाग

 लेकिन  are  धन  बहुत  कम  मिल  रहा  है  |  राज  स्थिति  यह  है  कि  जो  ज़मीन  जितना  जिस  को

 टिलर  श्राफ  दि  लेंड  कहते  उस  को  राज  भी  किसी  तरीके  से  ऋण  नहीं  मिलता  है  ।  उदाहरण  के

 लिए  arg  नैन  स  गवर्नमेंट  के  टेनांटस  को  जिन॑  की  अपनी  कोई  ज़मीन  नहीं  जो  किसी

 ज़मीन  के  मालिक  नहीं  जिन  के  पास  कोई  क्रेडिट  नहीं  है  ।  उन  को  भी  ऋण  नहीं  दिया  जाता

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  कृषि-उपज
 को

 बढ़ाने  के  लिए  जो  मेहनत  करते  है  और

 कष्ट  उठाते  वे  छोटे  काइतकार  लेकिन  उन  के  पास  ज़मीन  की  भ्रोनरडिप  न  होने  से  राज  उन

 को  ऋण  नहीं  मिलता  है
 ।

 जिन  के  पास  ज़मीन  नहीं
 जोकि

 ज़मीन  के  मालिक  उन
 को  भी  क्रेडिट

 के  सम्बन्ध  में  बहुत  दिक्कतों  का  सामना  करना  पड़ता  है  भ्र ौर  जमीन  को  मार्गेज  करने  के  बाद  भी  उन

 को  काफ़ी  तादाद  में  ऋण  नहीं  मिलता  है  ।

 कम्यूनिटी  डे  जे लप मेंट
 ae  पंचायती  राज  के  श्रन्तगंत  देश  में  कृषि-उत्पादन  को

 बढ़ाने के  लिए

 एक  कार्य  कम  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  उस  के  गांव  गांव  में  कृषकों
 से

 पूछा  जा  रहा  दै  कि
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 उन
 को  कितने  छुरों  की  झ्रावइ्यकता है  ।  मैं  ने  अपनी  कांस्टीट्पु इन्सी में में  देखा  है

 कि
 हर  एक  गांव  में

 हर  एक  किसान  wrt  खेत  में  कुश्  खोदने  के  लिए  तैयार  है
 ।
 मैं  अपनी  कोस्टा  यु  एनसी  में  इस  विषय

 में  एक  लिस्ट  बना  कर  ज़िला  परिषद  ate  कम्यूनिटी  डवलपमेंट  डिपाटमेंट  के  श्रफ़्सरों  के

 पास  गया  |  उन्हों  ने  बताया  कि  सब  डिस्ट्रिक  के.लिए  केवल  ६८०  केंद्रों  के लिए  ऋण  देने  को

 व्यवस्था  जबकि  काइतकारों की  डिमांड  ३,६१८  ऊुंप्रों  की  है  ।  इस  से  प्रकट  होता  है  कि  कितनी  कम

 व्यवस्था की  गई  है  ।  निगम  से  यह  मांग  पूरी  होनी  चाहिए  ।

 राज  कृषक  काम  करने  के  लिए  तैयार  उत्पादन बढ़ाने  के  लिए  तैयार
 खेती  के  श्रावुमिक

 तरीके  प्रयोग  में  ला  कर  ज्यादा  काइतकारी  करने  के  लिए  तैयार  लेकिन  प्राज  उस  को  कोई  सहायता

 नवदीं  मिलती है
 ।  मैं  चाहूंगा  कि  इस  निगम के  द्वारा  इस  देश  के  किसानों

 को  इस  सम्बन्ध
 में  कुछ  सुविधा

 दी  जाय  ।  इस  विधेयक  में  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  एनिमल  पोल्ट्री  फ़ार्मिंग  और

 ब्रीडिंग आदि  के  लिए  भी  पैसा  दिया  जायेगा  ।  मैं  प्रार्थना  करूंगा  कि  arse  कां इत कार  के  लिए  जो  पैसे

 की  कमी  उस  की  पूति  करने  के  लिए  इस  कॉर्पोरेशन  का  प्रथम  उपयोग  किया  जाये  ।

 दूसर  सुझाव  यह  है  कि  कृषि-उत्पादन  को  बढ़ाने के  लिए  जो पैसा  दिया  जाता  उस

 को  देने  के  संघ  दें  सिक  एप  रोच  को  बदलना  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  एग्रीकल्चरल  डे

 मेंट  लेकिन  इस  विधेयक  में  जो  नाम  दिये  गए  उन  से  एक  भिन्न  प्रकार  का  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  इसमें  लेंड  मोटापे  ज  बैंक  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  नाम

 से  एक  साहुकार  की  एपरोच  प्रकट  होती  काइतकार  की  जमीन  मांगे  करना  भांड वक दारी  प्रवृत्ति

 का  द्योतक  है  प्यार  इस  बिल  का  उद्देश्य  एग्रीकल्चर  का  डेवलपमेंट तो  इस  में
 उस

 के  अनुसार  ही

 शाब्द  प्रयुक्त  किये  जाने  चाहिएं  ।  इसलिए  मोटेंगेज  बेरਂ  के  स्वान  पर  डेवेलपमेंट  बेकसी  का

 नाम  रखा  जाय  ।  इस  सुझाव  को  मानने  से  इस  निगम  पौर  इन  बैंकों  के  पूरे  वकिंग  में  सुधार  होगा  ।

 मैंने  देखा  कि  दिल्‍ली  के  ग्रास-पास  एक  स्कीम  बनाई  गई  जिस  के  अन्तर्गत  छोटे  काश्तकार

 को  पेसा  देने  का  इन्तज़ाम  किया  गया  था
 ।

 श्रीमती  कमलादे
 ती

 चट्टोपाध्याय  के  नेतृत्व  में  वह  स्कीम

 बनाई  गई
 थी

 प्रौढ़
 उस

 के  भ्रनुपार  छोटे  छोटे  काश्तकारों  को  उन  की
 हैसियत  के  बजाय  उन  की  गरज

 देख  कर  ऋण  दिए  गए  थे  ।  उस  के  परिणामस्वरूप  काफ़ी  बढ़ा  ।  जहां  तक  रिकवरी  का

 संबंध  रिकवरी  का  परसेंटेज  €८  था  ।  प्राम  तौर  पर  यह  माना  जाता  है  कि  जिस  के  पास  क्रेडिट

 उसको  पेसा  दिया  तो  वह  वापस  भ्राता  लेकिन  इस  उदाहरण  से  प्रकट  है  कि  जिन  लोगों

 के  पास  क्रेडिट  नहीं  जो  छोटे  छोटे  काश्तकार  जिन  के  पास  अपनी  ज़मीन  नहीं  उन  को

 भी  पैसा  दिया  तो  वह  थि बता  भी  वापस  ar  सकता  है  ।  ये  छोटे  छोटे  काश्तकारी  ही  देश  में  अन्न

 का  उत्पादन  बढ़ा  सकते  हूं  ।  इसलिए  गवर्नमेंट  को  उन  लोगों  को  पर्याप्त  ऋण  देने  की  व्यवस्था  करनी

 चाहिए

 लैंड  मोटापे
 ज
 बेकस

 में
 काफी  सुधार  करने  की

 ज़रूरत  है  ।  भी  काश्तकारों  को  नौ  टका

 सें  कड़ा  क़द्र  देना  पड़ता  है  ।  मैं  सरकार से  प्रार्थना  करूंगा  कि  काश्तकारों  को  कम  से  कम  इन् ट्रस्ट पर

 ऋण  देने  की  व्यवस्था की  जाय  ।

 इन  सुझावों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 बाठ  गांधो  मध्य  दक्षिण  )
 :

 मुझे  यह  देख  कर  area  हुजरा  है  कि

 तथा  सदस्यों ने  इस  विधेयक  की  झ्रालोचना की  है  ।  मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  को  सर्वसम्मत समर्थन

 प्राप्त  होना  चाहिये  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 वा०  बा०

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  हमारी  कई  एक  संस्थायें  हें  जो  उद्योग  के  लिये  वित्तीय  व्यवस्था  करने  के

 क्षेत्र  में  उपयोगी  काम  कर  रही  हूँ  परन्तु  कृषि  के  क्षेत्र  में  ऐसी  कोई  संस्था  नहीं  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  ऋण  तथा  विनियोग  निगम  ने  विभिन्न  उद्योगों  को  १£६१  में

 १३.८  करोड़  रुपये  ऋण  के  रूप  में  दिये  उक्त  निगम  peuy  से  तक  '४२.७  करोड़  के  ऋण

 स्वीकृत  कर  चका है  ।  यह  प्रसन्नता  का  विषय  है  कि  वही  क्षेत्र  में  भी  इस  प्रकार  के  निगम  की  स्थापना की

 गई  है  ।  जो  कुछ  औद्योगिक  वित्त  के  लिए  किया  गया  वह  कृषि  वित्त  के  लिए  नहीं  किया  गया  झ्र

 कृषि  के  लिए  wa  भी  एक  पुर्नावित्त  निगम  नहीं  है  ।  किन्तु  कृषि  के  लिए  वित्त  के  संबंध  में  भारत  के

 fora  बेक  ने  बहुत  wear  काम  किया  यह  रियायती  दरों  पर  ऋण  देता  है  ।  पिछले  इस  के  ऋण

 १००  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  थे  |  इस  ने  और  तरीकों से  भी  कृषि  ऋण  के  लिए  सहायता  दी

 किन्तु  समस्या  को  देखते  हुए  यह  काफी  नहीं  है  ।  पूर्ववृत्त  निगम  के  द्वारा  यह  कमी  पूरी  किये  जाने

 की  है  ।  पूर्वी  fray  की

 देवि  निशि  ते
 दो

 मग  सकती  है  सोर  यह  दोर कालीन  ऋणों  एक  ही  संतोषजनक  तरीका है  ।

 हमें  इस  विधेयक  को  बिना  संकोच  के  एक  पहले  स्वीकार्य  कदम  के  रूप  में  देखना  चाहिये  ।

 निगम  की  शक्ति  केवल  ५  करोड़  रुपये  तक  सीमित  नहीं  है  ।  निगम  संसाधनों  को  बढ़ा  भी  सकता

 हैं  ।  यह  सदा  अधिक  पूंजी  रख  सकता  है  लोगों  से  निक्षेप  स्वीकार  कर  के  संसाधन  बढ़ा

 सकता  है  |  यह  विदेशी  मुद्रा  में  भी  ऋण  ले  सकता  है  ।  अन्त  में  यह  ॒  केन्द्रीय  सरकार से  भी

 ग्रा वश्य कता पड़ने  पर  ऋण  ले  सकता  है  ।  अपने  ५  करोड़  रुपये  की  पूंजी  से  यह  १००  करोड़  रुपये

 का  वित्त  पोषण  कर  सकता  है  ।  यदि  इस  की  पूंजी  ae  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दी  तो  यह

 ५००  करोड़  रुपये  तक  का  कृषि  विकास  कर  सकता  मैं  ara  करता  हूं  कि  इसे  कृषि
 AK

 पूर्वोत्तर  के  हित  में  पहले  कदम  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  |

 राष्ट्रपति  के  भ्र भि भाषण  समय  कछ  सदस्यों  द्वारा  किये  गये

 व्यवहार की  -  जाँच  समिति

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  यह  बताना  है  कि  चुंकि  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  ने
 समिति

 में  सम्मिलित  होने  से  इन्कार  कर  दिया  इसलिए  अध्यक्ष  महोदय  ने  उन  के  स्थान  पर श्री  ही०  ATo

 मुकर्जी  को  मनोनीत  किया  है  ।

 a eitennaorreis

 कृषि  पूर्ववृत्त  निगम  विधेयक--जारी

 श्री Yo  ना०  मंडल  )  :
 उपाध्यक्ष  '  art  जो  बिल  हाउस  के  सामने  पेदा

 किया  गया  है  मैं  उसके  मंशा  से  तो  सहमत  हूं  ।  राज  इस  देश  के  अन्दर  इस  बात  की  नितान्त

 श्रावव्यकता है  कि  खेती  की  पैदावार  बढ़ायी  जाये  |  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  काम  करने  के  लिए  जो

 कार्रवाई सरकार  कर  रही  वह  मैं  समझता  हूं  कि  ठीक  रास्ते  पर  नहीं  चल  रही है

 जो  यह  बिल  लाया  गया  है  इस  के  पनुसा चय  एक  नया  इंस्टीट्यूशन  बना  कर  खड़ा  किया

 जिसका  झ्राफिस  जिसके  मेम्बर  होंगे  ak  उस  पर  से  खर्चा  करना  पड़ेगा
 |

 मैं  समझता  हूं  कि  अज  जो  लैंड  मांगे  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  कौर  क्रेडिट  सोसाइटीज  हैं

 उनके  रहते  हुए  इस  इंस्टीट्  दान  को  बनाने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।
 यह  बात  सही  हैं  कि  इसका  मकसद
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 यही है  कि  जहां  रुपये  की  ज्यादा  जरूरत  होगी  वहां  उसको  यह  रिफाइनेन्स  लेकिनਂ यह  काम

 जो  मौजूदा  क्रेडिट  इंस्टीट्यूशन्स  हैं  उनके  द्वारा  किया  जा  सकता था  ।  इस  काम  के  लिए  अलग  से

 एक  इंस्टीट्यूशन  बनाने  की  ज़रूरत  नहीं थी  ।

 राज  सेंट्रल  गवर्नमेंट  सारा  काम  कर  रही  है  प्रौढ़  जो  रुपये  की  जरूरत  होती  है  उसका  भी

 वह  इन्तिज़ाम  करती  लेकिन  उस  काम  के  लिए  नया  इंस्टीट्यूशन  बनाने  की  जरूरत  नहीं

 जो  मौजूदा  इंस्टीट्यूशन्स  हैं  उनको  रुपया  दे  कर  यह  काम  करवाया  जा  सकता  था  ।  करने  से

 जो  यह  शभ्रनावद्यक  मल्टी प्लिकेशन  होगा  वह  बच  जायेगा  प्रो  लोगों  की  जो  खेती  के  लिए  या

 उससे  सम्बन्धित  कामों  को  करने  के  लिए  जो  रुपये  की  जरूरत  है  वह  भी  पुरी  हो  जायेगी  ।

 इसके  अलावा  इस  बिल  में  कुछ  ऐसे
 दोष

 हैं  जो
 कि  आजकल

 के
 लेजिस्लेशन

 में
 पाये  जाते हैं

 ।

 एक  दोष  की  तरफ़  मैं  प्रा पका  ध्यान  खींचना  चाहता  2.0  राज  सरकार  के  जो  काम  करने  वाले

 आदमी  रहते  हैं  उनके  लिए  दिनों  दिन  नये  नये  प्रिविलेज  दिये  जाते  हैं  प्रौढ़  इस  बिल  के  जरिये

 भी  ऐसा
 ही

 किया  गया  है
 ।

 मैं  रोका  ध्यान
 इस

 बिल  की  धारा
 ३८,  ३४  तथा  Vo  की

 दिलाना  AAG  ।  धारा  ३८  में  कहा  गया  है
 :

 निगम  के  किसी  अन्य  निदेशक  श्रथवा  किसी  कर्मचारी  के  प्रति  किसी  भी  हानि

 इरादी  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  शादी  ।
 ”

 इसका  मतलब  यह  है  कि  कोई  डाइरेक्टर  है  वह  अपनी  जिम्मेवारी  पूरी भी  करे  तो

 मैं  समझता हूं उसे  कसूरवार  नहीं  ठहराया जा  सकेगा  ।  यह  प्रिविलिज इस  में  दिया  गया  है  ।

 कि  यह  बहुत  गलत  बात  है  ।

 धारा  ३६  में  यह  दिया  गया  है  :

 के  बोर्ड  अथवा  किसी  समिति  के  किसी  कार्य  अथवा  कार्यवाही  पर  आपत्ति  उठाई

 जा  आदिਂ

 सेक्शन  १८  में  कहा  गया  है  कि  जो  कोई  मेम्बर  हो  उसका  कोई  फाइनैंशल  इंटरेस्ट उस  में  हो

 तो  उसको  उस  में  भाग  नहीं  लेना  चाहिए  प्रौढ़  उसको  ae  इंटीमेट  कर  देना  चाहिए  ।  लेकिन इस  में

 कहा  गया  है  कि  नगर  किसी  मेम्बर  ने  इस  अवस्था  में  पार्ट  लिया  है  तो  ag  कोई  डि  फैक्ट  नहीं  माना

 जायेगा  ।  यह  भी  इस  बिल  में  एक  गलत  प्राचीन है  ।

 धारा  ३६  में  कहा  गया  है  कि  निगम  के  बोर्डे  या  समिति  के  किसी  निदेशक ढारा  किये  गये

 काम  को  नवल  नहीं  माना  शादी  ।

 इसी  तरह  से  सेक्शन
 ४०

 में  कहा  गया  है  :

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  निगम  के  किसी  निदेशक  waar  अधिकारी  के  विरुद्ध  कोई

 कानूनी  कार्यवाही  नहीं  की  जा  आदिਂ

 जो  इस  देश  का  जनरल  ला  है  उसके  मातहत  इस  देश  में  जो  गवर्नमेंट  का  काम  करने  वाले  आदमी  हैं

 या  दीगर  आदमी  हैं  उन  सब  को  रहना  चाहिए  ।  लेकिन  इस  तरह  का  प्रिवी जन  देकर  सरकारी  काम

 करने  वालों को  छुट  दे  दी  जाती है  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  वे  ठीक  से  काम  नहीं  करते  ।

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  कानून  में  इस  तरह  के  प्राचीन  नहीं  रहने  चाहिएं  ।

 यातो  मैं  यह  समझता  हं  कि  यह  जो  बिल  लाया  गया  है  इसकी  कोई  जर्मन  नहीं  थी  ।  जो

 मौजूदा  क्रेडिट  इंस्टीट्यूशन्स  हैं  उन  के  जरिये  ही  यह  सारा  काम  हो  सकता  था  यदि  उनको
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 Yo  ना०

 रुपया  दिया  जाता  ताकि  वे  बड़े  बड़े  कामों  के  लिए  भी  लोन  कर  सकें  ।  इस  तरह  का  इन्तिज़ाम

 सरकार  को  करना  चाहिए  ताकि  इन  इंस्टीट्यूशन्स  की  ट्रिपलिसिटी  are  सीसीटी

 नहों

 शी  शौ नारायण दास
 :

 उपाध्यक्ष  एग्रीकल्चरल फाइनेंस  बिल  जो

 झ्र भी  माननीया  मंत्राणी  जी  ने  उपस्थित  किया  मैं  बड़ी  प्रसन्नता  से  समान  करता  हूं
 ।

 प्रसन्नता

 का  विषय  यह  है  कि  मैं  ने  राज  से  लगभग  आठ  वर्ष  पहले  इस  सदन  में  एक  प्रस्ताव  रखा  था  जिसका

 ara  यह  था  कि  खेती  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  कारपोरेशन  की  स्थापना  की

 जाये
 ।

 उस  समय  ford  बेक  द्वारा  स्थापित  कमेटी  श्राफ  डाइरेक्शन  की  रिपोर्टे  श्री  चुकी  थी  कौर

 सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  थी  ।  उस  रिपोर्टे  में  खेती  के  सम्बन्ध  में  वित्त  व्यवस्था  के  लिए

 प्रो  सहकारिता  आन्दोलन  को  मजाक  करने  के  जिस  के  द्वारा  खेती  के  लिए  वित्त  व्यवस्था

 की  जा  सकती  बहुत  से  सुझाव दिये  गये  थे  ।
 कौर  सरकार  उम  सुझावों  पर  विचार कर  रही थी  |

 ऐसा  समझा  जाता  था  कि  उस  कमेटी  की  मुख्य  मुख्य  सिफारिशों  को  जब  सरकार  स्वीकार  कर

 लेगी  are  उन  को  कार्यान्वित  करेगी  तो  खेती  के  लिए  जो  वित्त  की  सुविधाएं  ग्रावश्यक  हैं  वे

 उपलब्घ  हो  जायेंगी  |  उस  समय  के  मंत्री  श्री  अर्ण  चन्द्र  रहा  ने  श्राइवासन दिया  था

 कि  खेती के  लिए  जो  वित्त  की  झ्रावव्यकता  इस  देश  में  है  उस  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार

 food  बैक  साफ़  स्टेट बेक  इंडिया  कौर  उस  के  साथ  साथ  जितनी  सहकारी  समितियां

 सेंट्रल  कोआपरेटिव  बैंक्स  हैं  या  एप  कस  बैंक्स  हैं  उन  के  जरिये  से  सब  की  व्यवस्था की  जायेगी

 हैस  श्रीनिवासन  पर  मैं  ने  अपने  उस  प्रस्ताव  को  वापिस  लिया  था  !
 मुझे  सबात

 की  खुशी  है  कि  राज

 पूरे  तौर  पर  भले  ही  न  सही  लेकिन  लैंड  पोर्टेगेज  बेकस  प्रौढ़  स्टेट  कोआपरेटिव  बेकस  को  सहायता

 देने  के  लिए  यह  रिफ़ाइनेंस  कारपोरेशन  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जहां  तक

 लम्बे  aa  के  लिए  we  देने  की  आवश्यकता  वह  कुछ  हद  तक  पूरी  हो  जायेगी  ।  इस  वास्ते

 मैं  इस  बिल  का  gea  से  समर्थन  करता  हूं  लेकिन  साथ  ही  इस  श्रवसर  पर  मैं  उपाध्यक्ष

 आपकी  आज्ञा  कुछ  बातें  बताने  की  कोशिश  करूंगा
 |

 लगभग  दस  वर्ष  के  क़रीब  हो  गये  जब  सहकार  आन्दोलन
 को

 मज़बूत  बनाने  के  लिए

 fort  बैंक  ग्राफ़  स्टेट  बैंक  श्राफ  सरकार  के  दूसरे  gat  मुहकमों  कम्युनिटी

 डवलपमेंट  के  मंत्रालय  ने  या  कौर  किस  किस  मंत्रालय  ने  इस  के  लिए  बहुत  प्रकार  से  ज़ोर  दिया  हैं  ।

 लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  होता  है  मैं  दुख पू वंक  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  रिज़र्व

 फ़  इंडिया  की  तरफ़  से  हर  साल  रूरल  क्रेडिट  फ़ौलो-भ्रप-सर्वे  करता  है  कौर  उस  सर्वे  में  वह

 चुने  हुए  ज़िलों  को  लेते  हैं  कौर  चुने  हुए  ज़िलों
 को

 लेकर  एक  परिणाम  निकालते  हैं  कि  कभी  वित्त

 की  क्या  व्यवस्था  देश  में  हो  पाई  है  ।  मैं  आपकी  भ्राता  से  यह  जो  रूरल  क्रेडिट  फ़ौलो-श्रप-सर्वे

 teXe—Ko HTS A Tis WAY का  है  जोकि  भी  Ree:  में  प्रकाशित  किया  गया  है  उसके  चेप्टर  १३  में  जो  कि

 २०६  पेज  से  शुरू  होता  है  उस  में  कहा  गया  है  कि  अभी  €  ज़िलों  का  जो  सर्वेक्षण  किया

 उन €  ज़िलों  में  जो  खेती  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  कोआपरेटिव  के  जरिये  की  वह  उन  ज़िलों

 में  से  सीटें  दो  ज़िलों  में  कुछ  कारगर  साबित  हुई  बाक़ी  कौर  सब  ज़िलों  में  जो  वित्त
 की  श्रावस्यकता

 हुई  उस  में  सिफ॑  एक  ज़िले  में  तो
 ११

 परसेंट  दूसरे  ज़िले  में
 ८

 परसेंट  तक  उस  में  कहा

 गया है

 की  बहुत  सी  घि लसा पुर  को  छोड़  साहूकारों  से  पूरी  की  गई  थी
 जी
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 यह  बतलाता  है  कि  सरकार  के  प्रयत्न  के  बावजूद  भी  श्रमी  भी  खेती  के  लिए  जो  वित्त  की

 धावइ्यकता है  उस  की  fa  कोआपरेटिव  सोसाइटिज
 या

 frag  बेक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  दिये  गये

 wat  से  नहीं  हो  पा  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  साथ  ही  मैं  एक  बात  की  तरफ  जिक्र  करना  चाहुंगा  ।  इस  सर्वक्षण  से  इस

 णाम  पर  पहुंचा  गया  है  कि  वित्त  की  व्यवस्था  में  जो  सूद  की  दर  ली  गई  वह  औसत  सूद  की  दर  साढ़े

 १३  से  लेकर  साढ़े  १४  परसेंट  तक  प्रति  वर्ष  के  हिसाब  से  ली  गई  ।  र्था  साढ़े  १३  परसेंट से  लेकर  साढ़े

 १४  परसेन्ट प्रति  वह  सूद  की  दर  से  किसानों  को  कजे  दिये  गये
 ।

 लेकिन  उन  को  मालम  होना  चाहिये

 कि  विभिन्न  जिलों  में  तो  wat
 ४०

 परसेन्ट  तक  सूद  ad  खेती  के  लिए  वित्त की  व्यवस्था

 करने  के  वास्ते  देना  पड़ा  ।

 अभी  लम्बी  अवधि  के  लिए  कजे  देने  की  व्यवस्था  करने  का  जो  बिल  का  मुख्य  sew  है

 उस  के  सम्बन्ध में  इस  सर्वेक्षण से  पिता  चला  है
 ।  प्रौढ़

 उस  में  लोंग  मं  क्रेडिट  के  ऊपर  लिखा  है

 कालीम  ऋण  के  बारे  सहकारी  संस्थानों  ने  पुरे  प्रयत्न  नहीं  किये  थे
 ।

 यद्यपि  कुछ

 जिलों  में  उत्पादन  की  दृष्टि  से  ऋण  नीति  बदली  गई  फिर  भी कृष्णा को  छोड़  सफलताएं  नगण्य

 थों  ।  भ्रत्यघिक  विलम्ब  प्रक्रिया  का  पहल  बना  रहा

 मैं  ने  इस  बात  की  तरफ  सदन  का  ध्यान  इसलिये  खींचा  हे  कि  वित्त  की  व्यवस्था  जो  कि  हमारे

 देश  के  इन्दर  wal  खेतो  के  लिए  है  वह  हर  प्रकार  के  प्रयत्न  के  बावजूद  भी  बिल्कुल  नगण्य  है  ।  seat  भी

 एक  शास्त्री  ने  शायद  लगाया  है  कि  हमारे  देश
 में

 खेती  के  लिये  जो  वित्त  की  जरूरत

 रुपये  की  जरूरत  है  तीनों  प्रकार  की  सहायता  को  यदि  जोड़ा  जाये  थोड़ी  अवधि  के  लिये

 बीच  वाली  भ्र वधि  के  लिए  या  लम्बी  अवधि  के  तीनों  को  जरगर  जोड़ा  जाये तो  वह  लगभग

 Yoo  करोड़  रुपये  के  करीब  जा  कर  पड़ती  है  ।  द्वितीय  ate  तृतीय  पंचवर्षीय योजना  में  जो

 बताया गया  है  कि  पहली  योजना की  अन्तिम  अवधि  तक  fas  २३  करोड़  रुपये  की व्यवस्था की

 गई  दूसरी  योजना के  भपन्त तक २०० तक  २००  करोड़  रुपये  तक  की  अवस्था  की  गई  थी  अ्रौर

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  बतलाया  गया  है  कि  arr की  जाती है  कि  यह  रकम

 बढ़  कर  लगभग  ५४५०  करोड़ तक  हो  जायेगी  ।  लम्बी  अवधि  का  जहां  तक  सवाल  है  उस  में  बतलाया

 हैकि  लम्बी  श्रीवास  का  जो  ऋण है  वह  तीसरी  योजना  के  अन्तिम  समय  तक  १४०

 करोड़
 तक  जायेगा

 ।
 इन  सब  आंकड़ों  से  पिता  चलता  है

 कि
 बावजूद  इस  बात

 के  सरकार  पूरी  कोशिश  कर  रही  है  लेकिन  हिन्दुस्तान  में  खेती  *की  प्रधानता

 ae  खेती  की  उपज  बढ़ाने  के  लिये  जिस  प्रकार  के
 वित्त  की  व्यवस्था  आवश्यक

 मैं  समझता g  कि  तक  न  सरकार  के  सहकार  आन्दोलन के  न  सरकार

 के  तकावी  लोन  के  द्वारा  ate
 न

 रिजर्व
 बक

 द्वारा  दिये  गये  कर्जों  से  अभी  तक  कारगर हो  पाई

 इसलिये  मैं  art  सदन  का  ध्यान  उधर  खींचते  हुए  मंत्री णी  महोदया  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जहां

 वे
 इस

 विधेयक
 को

 पास  करा  कर  एक  निगम  की  स्थापना  करने  णा  रहे  उस  से  इस  बिल  का  sew

 wifes रूप  में  ही  पूरा  हो  सकता  है  |  बावजूद  इस  बात  के  कि  उस  का  एक  अाफिस  बम्बई

 रहेगा  ताहम उस  का  सम्यक  केवल  स्टंट  कोआपरेटिव बक  या  लेंड  माटंगेज  बक  से  रहेगा  |

 किसानों  तक  यह  पहुंचेंगे  ale  किसानों  को  भ्रांति  पेरिस  कम  सूद  की  दर  पर  पैसा  मिल  सकेगा

 इस  बारे में  सन्देह  किया  जा  सकता  है  ।  इस  बारे  में  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  भी  संदेह  उपस्थित  किया

 लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  अभी  इस  निगम  की  स्थापना  से  बड़े  बड़े  खेती के  विकास  का

 काम  करने  वाले  जिस  में
 कि

 काफी  रुपये  की  विभिन्न  प्रान्तों  में  जरूरत  उस  रुपये  की  कमी  की

 पूर्ति हो  सकेगी  ।
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 श्रीनारायण

 इस  समय  मैं  सदन  का  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  |  यह  जो  रिफाइंनेंस  कारपोरेशन  की

 भावना  है  यह  कहां  से  ग्राम  मुझे  पता  नहीं  लगता  है  |  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  weet  इस

 बात॑  का  जिक्र  किया  गया  है  कि
 गवर्नमेंट  रिवेंज  बेक  श्राफ  इंडिया  के  साथ  gare  कर  के  खेती के

 विकास  के  लिए  निगम  की  स्थापना  के  बारे  में  सोच  रही  है  ।  ऐसा  समझा  जाता  था  कि  इस  निगम का

 काम
 केवल  रिफाइ  नेंस  करना  नहीं  होगा  इस  कारपोरेशन  का  काम  यह  भी  होगा  कि  वह  जहां  जरूरत

 सीघे  कोआपरेटिव  सोसाइटी
 को

 चाहे  व्यक्ति  विशेष
 को

 अगर
 उस  को  कज  लेने  का  अधिकार है  प्रौढ़

 समझे  उस  को  कर्ज  चुकाने  की  शक्ति  है  तो  ऐसे  लोगों को  भी  कर्ज  देने  की  व्यवस्था की  जायेगी ;  न

 मालूम  क्या  बात  है प्र ौर  इस  मंत्री णी  महोदया  बतलायेगी  कि  प्लानिंग कमिशन  का  जब  यह  विचार

 उत्पन्न  FAT  था  कि  एक  एग्रीकल्चरल  डेवलपमेंट  फाइनेंस  कारपोरेशन  की  स्थापना  की  जाय  तो  राज

 क्यों  एक  सीमित  श्रौबजेक्टिव  के  साथ  इस  निगम
 की

 स्थापना
 की

 जा  रही है
 ?

 मैं  समझता हूं  कि  यह

 बरच्छा  होता  यदि  इसका  नाम  रिफाइनेंस  कारपोरेशन  हटा  कर  फाइनेंस  कारपोरेशन  रक्खा  जाता

 भ्र ौर  उस  का  काम  व्यापक  किया  जाता  |

 मैं  इस  के  साथ  साथ  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  इस  की  ऐसी  शाखाएं  होनी  चाहिएं जैसी  कि

 इंडस्ट्रियल काइनेन्स  कारपोरेशन  की  तीन  शाखाएं काम  करती  हैं  ।  इंडस्ट्रियल फाइनेंस  कारपोरेशन

 की  एक  मुख्य  ब्रांच  मद्रास  गोर  कलकत्ता  में  चल  रही  मद्रास  प्रौढ़  कलकत्ता में  जोਂ  दिखाएं  चल  रही

 हैं  वे  उद्योग  धंधों  में  काम  करने  के  लिए  वित्त  की  व्यवस्था करती  हैं  ।  मैं  चाहता हं  कि  इस  का  नाम

 एग्रीकल्चरल  रिफाइनेंस  कारपोरेशन  बलद  कर  एग्रीकल्चरल  डेवलपमेंट  फाइनेंस  कारपोरेशनਂ  रखा

 जाय  इस  का  स्टेट  में  कानून  के  अन्दर  इस  बातਂ  का  जिक्र  राना  चाहिए  कि  प्रमख  स्थानों  में  उस

 की  दो  तीन  शाखाएं  रहेंगी  जो  कि  खेती  की  व्यवस्था  के  लिए  चाहे  वह  सहकारी  समिति  की  सहायता  से

 हो  चाहे  सेन्ट्रल  कोआपरेटिव  बंक  की  सहायता  से  हो  प्रौढ़  चाहे  लेंड  माटंगेज  बंक  की  सहायता  से  हो

 हर  प्रकार  की  व्यवस्था करेंगी  ।

 मैं  सदन  का  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  |  जेसा  कि  मैं  ने  झ्र भी  कहा  मुझे  खुशी  है  कि  इस  तरह

 का  विधेयक हाउस  के  सामने  लाया  गया  ।  मैं  rar  करता  हूं  कि  हिन्दुस्तान में  खेती  की  उन्नति  के  लिए

 वित्त  की  जो  ग्रा वस् यकता  है  शर  जेसा  कि  ars  लगाया  गया  है  कि  लगभग  १५००  करोड़  स्वयं

 प्रतिवर्ष जरूरत  उस  की  पूर्ति  करने  के  लिए  प्रति  सरकार  सचमुच में  चाहती  है
 कि  खेती  का

 उत्पादन  बढ़  प्रौढ़  जसे  जेसे  जनसंख्या  बढ़ती  जाती  है  तर्स  वे  से  हमारे  देश  में  खेती  का
 उत्पादन

 बढ़  कर

 लोगों  को  पौष्टिक  भोजन  देने  का  इंतजाम  किया  जाय  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह  जो  छोटा  कदम  उठाया

 जा  रहा  है  इस  से  काम  चलने  वाला  नहीं  ह  ।  कौर साथ  ही  साथ  fess  बंक  श्राफ
 स्टेट

 बैंक  श्राफ  इंडिया  कौर  जो  दूसरी  सहकारी  संस्थाएं  हैं  उन  सव  को  मिलकर  ऐसा  प्रबन्ध  करना  चाहिए

 जिस  से  झगर  पुरी  तौर  पर  नहीं  तो  कम  से  कम  तीन  चौथाई  वित्त  की  व्यवस्था  तो  हो  सके
 |

 अराज भी  किसान  महाजनों के  पंजे  में  पड़ा  हुआ है  घरों  उस  को
 बहुत  ज्यादा  सुद  देना  पड़ता  है  |

 प्राण  किसान  को  इस  झंझट  से  set  करने  की  बहुत  आवश्यकता  ताकि  वह  कृषि  के  लिए  वित्त
 की

 व्यवस्था  करते  हुए  देश  के  अभाव
 की

 पूर्ति  कर  सके
 |

 कौर  देश
 का  घन  बढ़ाने

 में  उस  का  जो
 राधा

 हिस्सा  उस  को  कायम  रख  सके  |  माननीय  उपमंत्रीणी  महोंदया  को  यह  सा भाग्य  प्राप्त  हुमा  है  कि  वह

 इस  विधेयक  को  सदन  के  सामने  प्रस्तुत
 करें  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि
 इन

 सब  सुझावों पर  गम्भीरता  एलेक

 विचार  किया  जायेगा  प्रौढ़  aT  चल  कर  यदि  पवश्यकत
 तो

 एक  एग्रीकल्चर  डेवलपमेंट  फिनांस



 रहे  १८८४  कृषि  fara  विधेयक  ११३

 कारपोरेशन  की  स्थापना  की  जिस  की  श  दाएं-प्रशाखाएं  हर  एक  प्रदेश  में  जो  सहकारी

 खंस्थश्रों को  कजे  दे  कर  किसानों  को  उपजाने  में  मदद  दे  सके  |

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 st  रा०  शणि० दुबे दुबे
 :

 में  इत  विधेयक  का  हार्दिक  स्वागत  करता हूं  किन्तु

 मेरे  एक  सुझाव हैं  ।

 पहला  यह  है  कि  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  को  इस  का  एक  उद्देश्य  मान  लेना  चाहिए
 ।

 इस  के

 साथ  मूमिसंरक्षण का  उद्देश्य  भी  होना  चाहिए

 सहकारी  संस्थानों  को  प्रत्यक्ष  सहायता  देने  के  बार  मैं  नद्दी  समझता  कि  हमारा  उत्तर दा  यित्व

 डोना  चाहिए  ।  हमारा  दृष्टिकोण  संयोजित  होना  चाहिए  ।  एक  निगम  केन्द्रीय  संस्था  के  रूप  में  होना

 चाहिए  |  जिस  के  अन्तर्गत  कृषि  विपणन  कौर  परिवहन  सब  विषयों  को  लाया  जा

 सके  ।
 इस  सकें  निगम  जिन  के  कृत्यों  के  बारे  में  अधिक  मालूम  नवदीं  है

 ।
 वित्त  मंत्रालय को  इस

 श्स्ताव  पर  विचार  करना  चाहिये  |

 थो  गो०  सेन  :
 उपाध्यक्ष  जहां  तक  एप्रीकल्घ  का  सवाल  इस  बिल  मैं

 उस  के  साथ  कई  बातें  जोड़  दी  गई  इस  में  कहा  गया  है  कि  घ  इन्क्लुजन  डेरी  फ

 फार्मिंग  एण्ड  मुझे  लगता  है  कि  जब  भी  खेती  के  बारे  में  कोई  भी

 विधेयक  इस  सदन  के  सामने  लाया  नाता  तो  माननीय  सदस्य  उस  को  बहुत  संदेहात्मक  दर्ज  से  देखते

 उस
 की

 वजह  यह  है  कि  कभी  तक  जो
 भी

 काम  खेती  का  उपज  को  बढ़ाने  के  लिए
 या

 किसान  की

 मदद  के  लिए  किया  गया  वह  नाकाफी  साबित  हुसना  है
 ।

 माननीय  सदस्य  श्री  श्रीनारायण नै

 भी  यह  बात  कही  ate  उन्हों  ने  रूरल  क्रेडिट  सरवे  की  रिपो का  जिक्र  किया  ।  यहं  देखा गया  है  कि

 adit  के  मामले  में  सरकार  को  जितनी  मदद  देनी  ae  wit  तक  नवदीं  दी  जा  सकी

 जहां  तक  इस  एग्रीकल्चर  रिफाइनेंस  कारपोरेशन  बिल  का  सम्बन्ध  माननीय  श्री

 सिंहासन  fag,  ने  इस  पर  गोर  फरमाया  था  ।  इस  में  फिलहाल  पांच  करोड़  रुपये  देने  का  सवाल  है  ।

 इस का  एक  बड़ा  अाफिस  इस  की  ब्रांच  स्टेट  डिपार्टमेंट्स  होंगे  are  कोश्रापरेटिव्ज

 होंगे
 ।  इस  सारे  के  सारे  महकमे  के  बनने  के  बाद  एग्रीकल्चर  के  पास  इस  में  बहुत  सन्देह  है

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  कारपोरेशन  के  द्वारा  खेती  के  काम  वे  लिए  ज्यादा  रुपया  पहुंचाया  जा

 सकेगा  |
 मैं  तो  समझता  हूं  कि  हमारे  खेतिहर  भाई  वहां  तक  पहुंच  ही  नहीं  पायेंगे  र  जो  वहां  पहुंचेंगे

 तब  उन  तक  के  जूते  की  कल्ली घिस  जायेगी  शौर  वे  हार  मान  कर  बेठ  जावेंगे  ।

 इस  समय  स्थिति क्या  है  ?  जहां  तक  एग्रीकल्चरल  कोआपरेटिव  सोसायटी का  सम्बन्ध  झगर

 पेमेंट
 देना  फेल  हो  तो

 सारे  का  सारा  काम  ठप्प  हों  गया
 ,

 पेमेंट  बन्द  हो  गया  फिर  मालूम  नहीं

 कि  खेती  कसे हो  ।  फिनांस  मिनिस्टर  साहब  कों  देखना  चाहिए  कि  खेती  का  महकमा  सब  से  ज्यादा

 महत्व  रखता  है
 ।

 सरकार  की  ATT  कहा  जाता  है  कि  कम्युनिटी  के  शव  रा  डीसेंट्रलाइजेदान

 साफ  पावर  हो  ।  मैं  यह  केहना  चाहता  हूं  कि  राज  मनी  इज्  पावर  ।  इसलिए  मनी  कों  भी  डीसेट्रलाइज

 करना  चाहिए
 |

 सरकार  सही  मायनों  में  डीसेंट्रला  इलेवन  पावर  करना  चाहती  तो

 लचालौइजेशन साफ  मनी  दो
 ।

 तभी  जा  कर  डीसेंट्रलाइजेशन पावर  होंगा ओर  छोटे  दायरे  में

 लीडरशिप भी  कायम  होगी  ।

 2738(Ai)
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 [str  फ  गो ०

 सरकार  ने  प्राइज़  बाज़  निकाले  हैं  ।  जब  में  बड़े  बड़े  में  भ्राता  है  कि  फलां  पिया

 को  इतना  इनाम  इतने  लोगों  को  इतने  इनाम  तो  मझे  बड़ी  खी  होती  है  ।  were  पांच

 रुपए  का  एक  प्राइज़  बाण्ड  लेने  पर  किसी  व्यक्ति  को  साढ़े  सात  हजार  रुपए--श्रोत  नई  स्कीम  के  अ्रन्तर्गत

 पन्द्रह  हज़ार  रुपए--मिलते  तो  यह  बड़ी  अ्रच्छी  बात  है  ।  इससे  वह  सम्भल  जायेगा  ।  झ्राखिर

 सम्भलने  का  ज़रिया  रुपया  हैं  ।  सरकार  कृषक  को  रुपया  तो  वह  सम्भल  जायगा  |  रुपया  देने

 के  बारे  में  जितनी  बंदिशें  उनके  मारे  वह  दबा  चला  जा  रहा  है  ।

 हर  साल  सरकार  एक  करोड़  रुपया  एग्रीकल्चरल  को-श्रापरेटिव्ज़ में  लगा  दे  ।  घी  कहां  गिरा  ?

 दाल में  ।  जितनी  भी  एग्रीकल्चरल  को-झ्रापरेटिव सोसायटीज  उनमें  पांच  पांच  हजार  रुपए  के  प्राइज

 asa बांट  दिये  ताकि  दो  हजार  एग्रीकल्चरल  को-झ्रापरेटिव्ज़ का  पांच  पांच  हजार

 रुपए  का  कैपिटल  बन  जाए  ।  यह  लाटरी  के  जरिये  हो  तो  उनका  पांच  पांच  हजार  रुपए  का

 कैपिटल  बन  जायेगा  पांच  हजार  रुपए  का  कैपिटल  बन  तो  वे  पचास  हजार  रुपए  का

 क्रेडिट  भी  लेने  के  लिए  तयार  हो  जायेंगे  ।  तब  सरकार  उनको  क्रेडिट  दे  ।  सरकार  एग्रीकल्चरल

 सेक्टर  को  देने  के  लिए  तयार  है  ।  मान  लिया  कि  उसने  दिया  तो  वह  wae  सेक्टर को  दिया  जायेगा

 भर  लोनार  सेक्टर  तो  रह  जायेगा  एप्रीकल्चरिस्ट्स में  भी  ऐसे  लोग  हैं  कि  जो  धनी  हैं

 वे  लोग  ले  सकते  हैं  ।  मगर  जो  बेचारे  पांच  या  दस  एकड़  जोतने  वाले  वे  लोग

 वेसे  ही  रह  जाते  हैं  ।  न  उनको  ब्लाक  से  कोई  मदद  मिलती  है  ate  न  किसी  अरन्य  साधन  से  ।  वे  बेचारे

 भ्रपनी  क्राप  के  ऊपर  ही  पैसा  लेते  हैं  उसको  सस्ते  दामों  पर  बेच  देते  हैं  ।  इसी  में  वे  लगे  रहते  हैं  ।

 नुकसान  भी  होता  है  तो  कुछ  कर  नहीं  सकते  हैं  ।  मगर  वे  यह  न  करें  तो  उनके  सामने  सवाल  पैदा  होता

 है  कि  खायें क्या  ?  यह  जो  बेकारी  का  सवाल  है  यह  भी  भयंकर  सवाल  है  ।  इस  तरीके  संप्रग

 एक  करोड़  रुपया  हर  साल  बांध  दें  तो  दो  हजार  गांवों  का  पांच  हजार  का  कपिल  हर  साल  बनेगा ।

 सवाल  पदा  होगा  कि  उस  रुपये  का  बटवारा  किस  तरह  से  किया  जाए  |  वहां  पर  गांव  सभा  बनेगी

 एंटायर  जो  गांव  का  बालिग  मताधिकार  उसकी  एक  सभा  बनेगी  वह  इस  रुपये  को  बांटेगी  ॥

 वह  देखेगी  कि  किस  को  जरूरत  है  दौर  किस  को  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  भी  है  कि  मान  लीजिये  कि

 पचास  हजार  का  कैपिटल  फार्मेशन  हो  गया  तो  उसमें  से  यानी  VY,oo0  रुपया जिन  लोगों  के

 पास  कुछ  नहीं  उनको  दे  दिया  ऐसी  ऐसी  चीज़ों  पर  दिया  जाए  जैसे  उसको  गाय  खरीद  कर  दे

 दी  बकरी  दे  दी  भेस  खरीद  कर  दे  दी  जाए  जिससे  कि  fees  at  जल्दी  रुपया

 वापस  मिल  सके
 ।
 नगर  ऐसा  किया  जाता  है  तो  वह  जल्दी  रुपया  कर  सकता  है

 ।

 हम  देखते  हैं  कि  राज  हमारे  सामने  बँगरी  भिखमंगों  का  भी  प्राब्लम  है  ।  ये  कौन  लोग  हैं  ।

 थे  गांव  से  ही  तो  कराते  हैं
 ।

 जिनका  गांवों  में  गुज़ारा  नहीं  होता  जिनको  वहां  देखने  वाला  कोई  नहीं

 यही  तो  शहरों  में  जाकर  भीख  मांगते  हैं  ।  श्रब  ae  गांव  सभा  तय  करे  कि  इसको  एक  गाय  दे  दी

 तो  उस  को  गाय  मिल  जाएगी  ak  वह  कुछ  नहीं  तो  कम  से  कम  गाय  को  पाल  पोस  कर  कुद  तो

 भामदनी  करेगा  शर  कुछ  नहीं  तो  उसका  दूध  तो  पीयेगा  झौर  दूध  पीता  रहेगा  तो  कम  से

 कम  मरेगा तो  नहीं  ।

 मेरी  प्रार्थना है  कि  इस  मसले  को  हम  लोगों  को  एक  दूसरे  ही  दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिये
 ॥

 हम  इस  दृष्टिकोण  से  नहीं  देखेंगे  कौर  पावर  के  डिसेट्रलाइजेशन  के  साथ  साथ  रुपया  नहीं  देंगे  तो

 कुछ  गांव  सभा  नहीं  बैठेगी  जब  गांव  सभा  नहीं  बैठेगी  तो  लीडरशिप  भी  कायम  नहीं

 होगी  ।  जरगर  श्राप  रुपया  देते  हैं  तो  गांव  सभा  भी  इन  लोगों  का  पांच  हजार  का  कैपिटल

 बन  मया  तो  गांव  ava  भी  बैठी  संसद  के  तौर  पर  बैठेगी  क्योंकि  उस  रुपये  को  बांटना  वहू  जानती



 ३०  १८८४  कृषि  पूर्वोत्तर निगम  विधायक  |  है

 है  कि  ऐसा  करना  उसका  हक  है  भ्र ौर  इस  तरीके  से  एक  लीडरशिप  भी  कायम  हो  जा  जिसकी  झाज

 ब  त  है

 यह  जो  विधेयक  लाये  यह  ठीक  है  ।  आपका  इरादा  इसमें  डेरी  फार्मिंग  कौर  पिसी कल्चर

 को  शामिल  करने  का  है  |  इसमें  मुझे  कोई  आपत्ति  नही  है  ।  मगर  एप्रीकल्चरिस्ट्स के  नाम  पर  कितनी

 ही  कारंवाइयां  होती  हैं  लेकिन  वास्तव  में  खेतिहरों  को  जो  रुपया  खच  करने  की  योजना  बनती  वह

 मिलता  नहीं  है  या  नगर  मिलता भी  तो  बहुत  कम  मिलता  बहुत  सा  रुपया फूड

 एण्ड  एग्रीकल्चर में  खर्च  होता  दफ्तरों में  खर्चे  होता  तमाम  जगहों  पर  खच  होता है  मगर

 एक्चुअली  नगर  देखा  जाय  तो  खेतीहर  को  वह  कहां  पहुंच  पाता  यह  बहुत  शोचनीय दशा  हमारे

 सामने  इसलिए  मैं  सरकार से  प्रार्थना करता  हूं  कि  वह  इस  श्र  कुछ  ध्यान  दे

 ताकि  हमारे  एग्री  कल्चरिस्ट्स  खुद  प्रपने  पांव  पर  खड़े  हो  सकें  ।  उसकी  मदद  की  जानी  है  तो  वह

 ठीक  समय  पर  की  जानी  चाहिये  |  प्रतिफल  होता  यह  है  कि  रुपये  की  प्रा वश्य कता  तो  उसको  उस

 होती  है  जब  वह  कमौनी  कर  रहा  होता  रीडिंग  कर  रहा  होता है  मगर  रुपया  उसको  उस

 पहुंचता  है  जब  कटनी  हो  रही  होती  है  ।  इस  तरीके  से  काम  नहीं  चलता  है  ।  इस  वास्ते  मेरी  प्रार्थना

 है  कि  इस  सारी चीज़  पर  दूसरे  ही  नुक्ते नज़र  से  गौर  किया  जाए  |

 श्री  faery  प्रसाद  :  )
 :

 उपाध्यक्ष  इस  बिल  का  जो  ध्येय  है  कि  किसानों  को

 कजे  मिले,उसका  मैं  समान करता  हुं  ।  मगर  इसके  के  ऊपर  थोड़ा  एतराज़  मैं  करना  चाहता  हूं  ।

 हर  चीज  के  दफ्तर  तो  दिल्‍ली  में  खुलते  हैं  लेकिन  इस  कारपोरेशन  का  दफ्तर  बम्बई  में  ख़ुल  रहा  यह

 ara  इसलिए  हैं  कि  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  बम्बई  से  ध्  हूं  या  फिर  शायद  बम्बई

 में  एग्रीकल्चरिस्ट्स का  ज्यादा  फायदा  हो  सकेगा ।

 इसका  कैपिटल  २५  करोड़  का  है  जिसमें  दस  हजार  रुपये  के  शेयर  होंगे  कौर  पांच  करोड़  के  पांच

 हजार  शेयर  पहले  रिलीज  होंगे  ।  श्री  जहां तक  २५  करोड़  का  सम्बन्ध  वह  बहुत  ही  कम  है  ।

 बाप इस  देश  के  कल्टिवेटिड एरिया  को  देखें  तो  वह  ३४४.  ७  मिलियन  एकड़  है  ।  नगर  २५  करोड़

 को  उसमें  बांट  दिया  जाए  तो  बारह  एकड़  पड़ते  हैं  ।  नगर  यहां  के  किसानों  की  संख्या  श्राप  लें  तो

 ३५  करोड़  ६६  लाख  हैं  ।  इस  हिसाब  से  कोई  ११  फी  कल्टीवेबल  पैसा  मिल  सकता  है  |  नगर

 गांवों  की  संख्या  को  लें  तो  वह  ५  लाख  ५७  हजार  ae  है  कौर  फी  गांव  पचास  रुपये  कर्जे  की  व्यवस्था

 हो  सकती है  ।  भारत  का  किसान  टोटल  इनकम  का  ४८  .  ३  परसेंट देता  है  जो  कि  १५०  बिलियन  रुपये

 से  भी  भ्रमित  है  ।  उसके  सुधार  के  लिए  केवल  २५  करोड़  रुपया  दिया  यह  कहां  तक  उचित  है  ॥

 यह  तो  बहुत  ही  कम  है
 ।

 यह  शून्य  के  बराबर  है  ।

 किसान  के  नाम  पर  बहुत  सी  संस्थायें  बनी  हैं  |  बहुत  सी  कारपोरेशन  भी  खोली  गई  हैं  ।  प्रभी

 शुक  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन  मिनिस्ट्री  श्राफ  फूड  एण्ड  एग्री कलर  के  भ्रन्डर  बनी  है  ।  मगर  किसान  की

 हालत में  क्या  फरक  पड़ा  यह  तो  जो  किसान  होगा  या  किसान  की  हालत  को  जिसने  देखा  होगा या

 जो  किसानों  में  रहा  बता  सकता  वही  समझ  सकता  है  |  इस  हाउस  के  मिनिस्टर  को  शायद

 बहुत  कम  इसका  एहसास  है
 ।

 प्लानिंग  के  नाम  पर  विदेशों  में  से  बहुत  सा  रुपया  अरबों  रुपया  किसानों

 की  तरवकी  के  लिए  लिया  गया  है  ।  मगर  इसके  बावजूद  भी  किसान  की  हालत  में  कोई  खास

 नहीं  हगा है  LeYo  में  गरीबी  ग्र मिरी का  ११०  था  जबकि  इस  राम  राज्य  रुपी

 समाजवादी  समाज  की  रचना  में  वह  १:  ३२०  हो  गया  है  ।  अरब  यह  दूसरा  कारपोरेशन  किसानों  का

 eq  दूर  करने  के  लिए  बना  है  ।  परन्तु  पुरा  बिल  ara  कहीं  भी  नवदीं  लिखा  है  कि  किसानों  से  क्या

 सूद  की  दर  ली  किस  रेट  पर  उसको  कर्ज़  मिलेगा  ।  सिर्फ इस  बिल  के  शुरू में  एक  लाइन  कौर

 urd  में  यही  लिखा  है  |

 विधेयक  पुनर्विजय द्वारा  कृषि  के  विकास  के  लिए  एक  निगम  स्थापित  करने  के  लिए  हैਂ



 ्

 है  १६  कृषि  पर्नावत्त  निगम  विधेयक  Ra  फरवरी  TERR

 faot.t

 एसा  मालूम  होता  है  कि  पांच  करोड़  तो  रिज़वी  बैंक  का  शेयर  होगा  कौर  बीस  करोड़  इस  में  बम्बई  के

 aor  होगा
 ।

 जिनके  पास  रुपया  इफ़रात  पड़ा  प्रा  है  वे  इसमें  उसको  जमा  कर  एक  दर  उनकों

 की  बराबर  मिलती  रहेगी  |  मुझे  महसूस  होता  है  कि  बम्बई  में  इसका  दफ्तर  इसलिए  खोला  जा

 रहा  है  क्योंकि दस  हजार  रुपये  का  शेयर  कोई  भी  किसान  नहीं  ले  सकता  है  उसको  बम्बई  के  सेठ

 ही  लेंगे ।

 अब  श्राफ  डायरेक्ट  की  बात  को  देखें  ।  किसानों  का  एक  भी  रिप्रेजेंटेटिव  इसमें

 नही ंहै
 ।

 भारत  सरकार  ने  भारत  कृषक  समाज  भी  बनाया  है  जो  बहुत  बड़े  पर  देश  में  काम  करे
 ।

 लेकिन  उसका  भी  किसान  का  दर्द  भरने  वाला  कारपोरेशन  में  नहीं  रखा  गया  ।

 भ्रमित की  बात  भी  श्राप  देखें
 ।

 कम्पनी  RENE F H ATT से  के  सेक्शन  २२६  के  अनुसार  श्राछिटर

 को  भी  are  ही  एप्वाइंट  करेगा  ।  पेज  १४  पर  तीसवां  जो  सैक्शन  है  वह  इस  प्रकार  है
 :--

 के  कार्यों  की  लेखा  परीक्षा  are  द्वारा  नियुक्त  एक  लेखा  परीक्षक  द्वारा  की  जायेगी

 जों  रिजर्व  बेक  की  अनुमति  से  नियुक्त  किया  जायेगा
 ड

 डा  मा० थी भणे थी  भरण  :  इसमें  कौन  सी  बुरी  बात  है
 ?

 भी  विश्राम  प्रसाद  :  इसका  मतलब  यह  है  कि  जस  आडीटर  को  बोर्डे  प्वाइंट  करेगा  वह  उसके

 सर  के  होगा  ।  सारी  गवर्नमेंट  के  लिए  जो  श्राडिटर,जनरल  एप्वाइंटिड  है  वह  afer

 करवाये  तो  गलतियों  को  पकड़  सकता  है  ।  लेकिन  जो  प्रोविजन  रखा  गया  है  उसका  मकसद  यह  है  कि

 धपना  आडीटर अपनी  भलाई  या  बुराई  को  छिपा  सकता  है  |

 इसमें  यह  भी  कहा  गया  हैं  कि  कोई  भी  मुकदमा  इस  कारपोरेशन  या  डायरेक्ट  के  खिलाफ

 नहीं  चलेगा
 ।

 चाहे  नुकसान  कितना  भी  हो  वह  गुड  फेथ  में  होगा
 ।

 इसको  भी  ज़रा  श्राप  सुन

 बीजिये  ।  यह  पेज  १७  पर  है

 या  उसके  किसी  निदेशक  के  विरुद्ध  इस  श्री  नियम  के  श्रन्तगंत  किये  गये  किसी

 कार्य  से  हुई  हानि  के  बारे  में  कोई  कानूनी  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकेगी
 1.0

 इसका  मतलब  तो  यह  है  कि  अगर  उसमें  नुकसान  भी  हो  जाय  तो  वह  नुकसान  भी  गुड  फेल  में  होना  ।

 यह  समझने  को  बात  है  ।  शेयर  steed  को  जो  डिविडेंड  मिलेगा  उस  पर  इनकम  टेक्स  नहीं  लगेगा

 इनकम  एक्ट  १९६१  के  सेक्शन ८६  के  प्रभुपाद  उस  पर  इनकम  टेक्स  भी  नहीं  लगेगा जो

 बड़े  बड़े  ग्रामीणों  के  पास  फंसा  हुआ  है  उसको  भी  वहू  बराबर  बढ़ते  रहेंगे  |  उनके  लिये  सब

 कुद  टेक्स  करो  रहेगा
 ।

 श्राप  इस  चीज  को  भी  सुन  लीजिये

 हर
 ६  के  grata  दी  गई  गारंटी  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  रकम  को

 निगम  की  प्राय  का  लाभ  पा  नहीं  लायेगा  प्रौढ़  उस  पर  या

 अधिकर  नहीं  लगेगा  हगे

 इसलिये  उसके  ऊपर  इनकम  टैक्स  नहीं  लगेगा  ।

 न्जिवे  केक  या
 इसके  बाद  इंटरेस्ट  की  बात  को  देखिये

 ।  मोजूदा  रग  अना  41  कारपोरेशन जो  हैं  AZ

 qet छोट  छोटे  शतकों  को  कोआपरेटिव ake  मार्ट  rs  बैंकों  की  २  IE  प्रतिशत  सूद  पर  कर्जे  देते  हैं  लेकिन

 waist  में



 ३०  १८८४  कृषि  पूर्नावित्त निगम  विधेयक  श्श् छे

 किसानों
 को  ६  प्रतिशत  पर  देते  हैं

 ।
 टाटा  कौर  बिड़ला  को  इंटरेस्ट  फ्री  लॉन  दिया  जाता  है  लेकिन

 छोटे  किसान  को  € प्रतिशत पर  दिया  जाता  है  जो
 कि

 इस  देश  की  राधे  से  ज्यादा  श्रामदनी करता  है  ॥

 भव  श्राप  यह  भी  देख  लें  कि  इस  व्यवस्था  में  किसानों  को  कैसे  कज  मिलेगा  ।  इस  देश  के  किसानों

 में  जो  लॉग  एक  एकड़  से  कम  का  खेत  जोतते  हैं  उनकी  संख्या  २६  मिलियन है  यानी ४२  परसेण्ट  ॥

 चूंकि  उनकी  प्रापर्टी  ज्यादा  नहीं  इसलिये  उन  को  कज  नहीं  मिल  संकर  ।  एक  से  पांच  एकड़

 तक  जोतने  वालों  की  संख्या  १८  मिलियन  यानी  १  पांच  से  दस  एकड़  तक  जोतने  वालों

 की  ८  .  ८  मिलियन यानी  १४. २  परसेन्ट  तरह  से  १००  एकड़  से  ज्यादा  की  जोताई

 करने  वालों  की  संख्या  बहुत  कम  है  ।  इस  तरह  के  कुल
 .  २  परसेन्ट  कल्टिवेट्से  जिस  तरह  से  we

 डिपाटमेंट्स  लोन  देते  हैं  जसे  कि  प्लैनिंग  विभ  ग  जो  कि  लोन  देता  कोआपरेटिव  सोसायटीज  लोन

 देतो  उसी  तरह  से  रिफ,इनेन्स  कारपोरेशन  के  इन्दर  भी  fat  जाता  है  तो  उससे  किसान  को

 कौनसा  प्रतीक  फायदा  होगा  ?  भ्रमर  यह  रुपया  देना  है  तो  उनको  से  सीधा  क्यों  नहीं  दिया

 जाता  ?  दरअस्ल  देश  की  तरक्की करनी  जेसा कि  प्लैनिंग  विभ:ग  कहता  है  कि  एक  एकड़  की

 सिंचाई से  ६  मन  गल्ला  प्रति  एकड़  बढ़ता  तो  इस  देश  की  कुल  R24.  मिलियन  एकड़  खेती  योग्य

 भूमि  में  से  ५७.  €  मिलियन  एकड़  को  छोड़  जिसकी  सिंचाई  होती  बाकी  जमीन  की  अच्छी

 सिंचाई  की  व्यवस्था  ताकि  यहां  की  Terai  बढ़  ई  जा  सके  ।  मगर  बाप  को  दरअस्ल  किसान  की

 मदद  करनी  है  तो  उसके  लिये  श्राप  सस्ते  दाम  पर  खद  की  करें  ।  श्राप  उस  के  कैटल  का

 इम्प्रूवमेंट  कज  के  सुद  को  दर
 की

 कम  करें  शरीर  कज  के  दिलाने  में  कुछ  ढीला पूत  करें
 ।  झ्राण तो

 किस न  को  २०  दफा  कानूनगो  शर  पटवारी  के  पीछे  दौड़ना  पड़ता  है  |  इस  लिये  उसके  कर्जे

 लेने  में  ढीलापन हो  ।  ऐसा  मैंने  ४२  प्रतिशत  किसान  उन  लोगों  में  से  हैं  जिनके  पास  एक  एकड़

 से  कम  जमीन  है  पौर  २९  प्रतिशत  लोग  वे  हैं  जिनके  पास  एक  एकड़  से  लेकर  पांच  एकड़  तक

 उनको  कज  लेने  में  ढिलाई  नहीं  दी  गई  तो  उनको  कजे  नहीं  मिल  सकेगा  ।

 राज  हर  जगह  पर  फेवरटिज्म चलता  है  |  प्लैनिंग  डिपार्टमेंट  से  भी  बड़  ad  लोगों  को  ही  कर्ज

 मिलता  जो  लोग  दरगम्रस्ल  जमीन
 को

 कल्टिवेट  करते  हैं  उनको  नहीं  सिलता
 ।  इसलिये मैं  चाहता  हूं

 कि  कज  के  मामले  में  कुछ  ढीलापन  हो  प्रौढ़  दूसरे  लोगों  के
 साथ

 देव  रीमिक्स
 न

 हो
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  कारपोरेशन  में  किसानों  का  रिप्रेजेंटेटिव  जरूर  होना  चाहिये  कौर  कजे

 बिजनेस  के  लिये  न  दिया  जाय  ।

 अन्त  में  मैं  यही  कहुंगा  कि  किसानों  के  नाम  पर  बहुत  सी  संस्थायें  बनती  लेकिन  किसानों के

 नाम  की  माला  पहन  कर  उस
 का

 खून  चूसने  वाले  बिल  से  किसानों
 की

 श्रमिक  दशा  में
 न

 सुधार  aT  हे

 न  होंगा  ।

 पुन्नी  इमाम  लाल  सर्राफ  तथा
 :

 मैं  इस  विधेयक  का  हार्दिक  स्वागत

 करता हूं
 ।

 हम  सरकारी  संस्थानों  को  बढ़ावा  देने  पर  वचनबद्ध  हैं  देश  में  कई  तरह  की

 सहकारी  संस्थायें  हैं
 ।

 चूंकि  इन  निकायों  के  पास  वित्त  कम  होता  इस  लिए  एक
 वित  पोषण

 समीकरण  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  का  श्रुति  किया  गया  है
 |

 प्रभाकर  प्रयत्न  इस  बात

 का  है  कि  क़षि  उत्पादन  बढ़ाया  जाये  ।  यदि  सघन  खेती  को  अपनाया  तो  उत्पादन  काफ़ी

 बढ़ाया जा  सकता  है  ।  कृषकों  की  सहायता  करना  का  पहला  है
 ।

 पुरर्नावत्त

 निगम  की  स्थापना  के  बाद  सहकारी  संस्थायें  यथासंभव  कृषकों  की  श्रावस्यकताएं  पूरी  कर

 मल  watt  में



 १८  कृषि  पूर्वी  निगम  विधेयक  १६  फरवरी  LER

 सकेंगे
 ये  सहकारी  संस्थायें  सहकारिता  कानून  के  अन्तर्गत  कार्य  करेंगी  ।  अब  जब  कि  सहकारिता

 की
 गति  तेज़  हो  रही  हमें  सहकारी  बैंक  स्थापित  करने  चाहियें  ।  तभी  वित  उपलब्ध  हो

 सकेगा  मैं  इस  विधेयक  के  लिए  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं  ।

 pat  मसला इछा मी
 :

 देश  भर  में  कृषि  का  वित्त  पोषण  करने  के  लिए  यह
 आवश्यक  है  कि  ग्रामों  के

 लिए  ऋण  संस्थायें  हों  ।  हमने  वैज्ञानिक  परिवार  पर  कृषि  को  खुशा  रना

 है  इसके  लिए  पर्याप्त  वित्त  की  आवश्यकता  है  ।

 भूमि को  टुकड़े  होने  से  बचाने  के  लिए  सहकारी  या  संयुक्त  खेती  की  आवश्यकता  है  ।

 इसके  हमें  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  का  काम  भी  करना  है  ।  ये  दिखें  कालो

 काम  है  कौर  इन  के  लिए  दौरान  ऋण  की  आवश्यकता है  ।  देश  में  सिचाई  की  क्षमता  भी

 बढ़ाई  जानी  है  ।  इन  सब  श्रावस्यकताओ्ों  को  पुरा  करने  के  लिए  प्रिक  पूंजी  वालो  एक

 केन्द्रीय  dear  प्रावश्यक  है  ।  तभी  भूमि  की  उत्पादकता  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।  इन  सब  कारणों

 से  मैं  इस  निगम  का  स्वागत  करता  हूं  प्रो  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 बासप्पा
 :  (feet)  :

 मैं  इस  विधेयक  के  लिए  मंत्रालय  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।  मैं

 भ्रपने राज्य  में  काफी  बागानों  के  विकास  के  महत्व  पर  ज़ोर  देना  चाहता हूं  ।  काफ़ी  से  aga  सी

 विदेशी  मुद्रा  की  ara  होती  है  ।  काफ़ी  बोर्ड  कुछ  ऋण  देता  किन्तु  वे  पर्याप्त  नहीं  है
 ।

 जब  यह  निगम  स्थापित  हो  तब  इस  उद्योग  की  श्रव्य  सहायता  की  जानी  चाहिये

 इस  निगम  के  द्वारा  भूमि  सिंचाई  ate  भूमि  को  fe  योग्य  बनाने
 के

 कामों  को  भी

 किया  जा  सकता  है
 ।  इन  कामों  के  लिए  बहुत  श्रमिक  रुपया

 जो
 केवल  निगम  दी  दे

 सकता  है  ।  ५  करोड़  रुपय  से  शुरू  कर  हम  इस  का  कार्य  क्षेत्र  ५००  करोड़  रुपये
 तक  बड़ा

 सकते हैं  ।

 श्री  तुलसीदास  )  :  उपाध्यक्ष  सदन  के  सामने  जो  UMNRATCHT

 रिफाइनेंस  कारपोरेशन  बिल  उत
 का

 मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  इस  को
 प्पो व्हा  करते  हुए  याज

 एग्रीकलचरिस्ट्स को  जो  दिक्कतें  पैदा  होती  हैं  उन  को  मैं  संक्षेप  में  हाउस  के  सामने  रखना  चाहता

 gt

 वे  काश्तकार  जिसको  कि  लड  atta  सेंट्रल  कोआपरेटिव  बेक  att  दूसरी

 सहकारी  संस्थापकों  की  तरफ  से  कर्जा  मिलना  होता  wa  मुश्किल  उसमें  यह  है  कि  उसकी  खेती

 के  ऊपर  सोसाइटी  का  थोड़ा  भी  कर्जा  होता  है  तो  लैंड  मोटेंगेज  बैंक  उसको  कर्जा  नदीं

 देता  है  ।  भ्रमर  थोड़ा  सा  भी  कर्जा  उसके  ऊपर  हो  तो  दूसरा  कर्जा  उसको  नहीं  मिलता  है

 ग्राहक  के  हालात  में  té  परसैंट  काश्तकारों के  ऊपर  कज  रहता  कौर  नगर  इस  बिना  पर

 दूसरे  war  उसे  नहीं  मिलें  तो  फिर  यह  कारपोरेशन  क़ायम  करने  से  क्या  फायदा
 सरकार

 को  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए  ॥

 लैंड  मॉर्टगेज  बैक  के  पास  पैसा  पड़ा  है  ।  उन्होंने  way  थोड़े  ही  दिन  पहले  हमें  ख़त

 भेजा  कि  हमारे  पास
 एप्रीकलचरस्ट्सि

 के  लिए  पैसा  है  कौर  उसको  कोई  लेता  नहीं  है  ।  इस

 बारे  में  मैं  ने-जब  इनक्वायरी  की  तो  मालूम  gar  कि  किसान  तो  tar  लेना  चाहते  बैंक  में

 पैसा  पड़ा  भी  gar  है  लेकिन  चूंकि  वह  कर्जा  सोसाइटी  से  लिए  हुए  हैं  इसलिए  उनको  बेक  से

 ee
 कर्जा  नहीं  मिल  सकता  है  ।

 द
 bat

 में Tat



 जे»  १८८४  श्रत्यावव्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  बनाये  रखने  ११४६

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 इस  बिल  के  स्टेटमैंट ae  ध्रौन्जेक्ट्स  एंड  दिवस  ak  फाइनेंशियल  मेमोरेंडम  में  मैं

 ने  देखा  कि  एग्रीकल्चर  के  लिए  जो  पैसा  निकाला  था  वह  उस  काम  पर  खच  न  होने  से  इंडस्ट्री

 शर  बच  किया  गया  ।  wa  एग्रीकल्चर  की  यह  हालत  होती  है  ।  जिनके  लिए  पैसा  निकाला

 जाता  है  उन  तक  वह  पहुंचता  ही  नहीं  है  ।  इसलिए
 अगर

 खेती
 की

 पैदावार  बढ़ाना
 खाद्यान

 का  उत्पादन  बढ़ाना  हो  कौर  काश्तकार  जो  कि  के  प्रदर  eg  हुए  हैं  उनको  उबारना  हो  तो

 खन  के  पास  der  किस  रीति  से  चला  जाय  इसका  उपाय  सोचना  होगा  ॥

 ail  देखा  जाय  तो  जो  काश्तकार  हैं  कौर  उनके  साथ  जो  खेतिहर  मज़दूर  हैं  उनकी

 तो  ate  भी  बदतर  है  कौर  वे  कजे  के  नीचे  बुरी  तरह  दे  हुए  हैं  ।  एग्रीकल्चरल  लेबर

 इन  एडिटेड  बाई  श्री  वी०  Ho  करार  वी०  (१९६६२)  के पेजेज्ञ  २९-३०  पर

 जो  लिखा  है  उसको  देखने  से  मालूम  होता  है  कि  PEXo—¥? A में  ४५  परसैंट  एग्रीकल्चरल

 लेबरर  कर्ज  के  नीचे  दबे  हुए  हैं  जब  कि  PERG  में
 ६४

 परसेंट  दबे  हुए  हैं
 ।  ४५

 परसैंट
 से  ६४  लोग  कज  के  नीचे  दबे  मिलते  हैं  ।  उस  के  बाद  EXO!  में  पंगु हत  ऋण  प्रति

 गृह  पर
 ४७

 रुपये  तथा  PEXG—KO ASS में  ८८  रुपये उसके  बाद  यदि  ऋण  ग्रस्त  गृहों  के  मामलों

 थर  विचार  किया  गया  तो  PEXo-¥  में  पुरी  भारत  के  लिए  ऋण  १०५  रुपया

 था  तथा  REXL—XY  में  १३८  रुपये था

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  झपना  भाषण  अगले  दिन  जारी  रखें  ।

 अत्यावश्यक  वस्तुभ्नों  के  मूल्यों  को  उचित  स्तरों  पर  bad  रखने

 के  में
 प्रस्ताव

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  ११  VERS  को  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  प्रस्तावित

 निम्न  प्रस्ताव  पर  भ्र ग्रे तर  चर्चा  होगी

 यह  सभा  श्रत्यावव्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  बनाये  रखने

 सम्बन्धी  उपायों  के  बारे  में  योजना  श्रम  तथा  रोज़गार  मंत्री  हारा  १०  १९६२

 को  सभा  के  पटल  पर  रखे  गये  वक्तव्य  पर  विचार  करती  है  1”

 शौर  अम  तथा  रोजगार  मंत्री  (a
 :

 पिछले  सत्र  में  मैं  ने  जो  भाषण  शुरू

 fear  उसको  मैं  wa  जारी  करता  हूं  ॥

 सब  से  पहले  मैं  सदन  के  सामने  मूल्यों  की  प्रवृत्ति  के  बारे  में  कुछ  तथ्य  रखूंगा
 ।  दूसरी  योजना

 की  समाप्ति  पर  थोक  मूल्य  aia  १२७  था  ।  यह  पिछले  १२  महीनों  की  ७.  ५  प्रतिशत

 वृद्धि  दिखाता  था  ।  तीसरी  योजना  के  पहले  वर्ष  यह  देशनांक  ३.७  प्रतिशत कम  हो  गया

 अर्थात  १२३  हो  गया  था  ।  औद्योगिक  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  कमी  gy  प्रतिशत  थी  ।

 १९६२  के  पहले  सप्ताह  मूल्य  बढ़ने  लगे
 ४

 तक  यह
 ७  प्रतिशत  अर्थात  देशनांक

 दे  हो  गया  था  ।  खाद्यान्नो ंमें  १२  .  २  चावल  में  €  दालें  २२

 फल  सब्जियां  १४  से  १६  तेल  ७  चीनी  गुड़  ५४  प्रतिशत  ।

 यह  पि अ्रप्र ल  से  ४  are  तक की  वृद्धि  की  स्थिति  कच्चा  माल  में  ३  .  ६
 प्रतिशत

 की  विधि «

 मूल  प्रंप्रेजी  में



 १२०  प्रत्यावश्यक  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  १९  फरवरी  १९६३

 पर  बनाये  रखने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [at

 भोर  तयार  माल  २.२  प्रतिशत  ।  इस  के  बाद  मूल्यों  के  गिरने  की  प्रवृत्ति  शुरू  हुई  ।

 काल  के  शुरू  होने  २०  अक्तूबर  देशनांक PRE.  हो  गया

 १.४  प्रतिशत की  जिसमें से  ३  प्रतिशत  खाद्य  के  मूल्यों  में  कमी  के  कारण  थी  ।

 यह  प्रवृत्ति  दिसम्बर  में  afar  सप्ताह  तक  जारी  रही  ।  तब  यह  Vw  तक  गिर  चका

 २.८  प्रतिशत की  जिसमें  से  ६  प्रतिशत  खाद्य  के  कारण  gar  था  ।  इस

 के  बाद  कुछ  बढ़ने  की  प्रवृत्ति  शुरू  हुई  ।  २६  जनवरी  को  देशनांक  १२६.  ५  था ।

 निर्वाह  व्यय  देशनांक  के  बारे  में  भी  उसी  प्रकार  प्रवृत्ति  रही  १९४४ में  १००  को  आधार

 मान  यह  देशनांक  १२४  था  |  मैच  से  १९६२  तक  यह  १२७  से  १३४  तक  बढ़ा

 में यह  १३३  था  यह त/तर  योजना  के  दर  होने बे  समय  स्थिति  इसका  क्या

 wt  हे
 ?

 कुड  लोग  यह  समझेंगे  कि  यह  भ्रमण  स्थिति  वृद्धि  afar  नहीं  हुई  कौर  पिछले  कुछ

 हीयोंमें  मूल्य गिरे  मुझे  भविष्य  केबारे में  चिन्ता  यह  सच  है  कि  आपातकाल

 कमा  दई  है  ।  किन्तु  को  sala  श्री  समाप्त  हो  रहें  है  ।

 चिन्ता के  विष्य  यह  हैं  कि  व्यय  बढ़  रहे  खासकर  प्रतिरक्षा  व्यय ।  इसी  तरह  यदि

 हमारा
 विदेशी  मुद्रा  स्थिति  भ्रमणी  आयात  Wi  बहुत  प्रकार  के  होते

 इसलिए  art  प्रतिबन्ध  है  ।  कुछ  RTT  जैसा  कि  पटसन कौर  रुई के  मूल्यों  में  कार्य  कमी

 हई  है  ।  इसलिए  वास्तव  में  पिछले  कुछ  महीनों में  नृत्यों में  काफ़  कर्म  हुई

 मूल्य  स्तर  कौर  इन  के  उतार  चढ़ाव  सम्बन्ध  नीति अधार  के  बारे में  चर्चा के  दौरान

 प्रशन  उठाये  गये  हैं  ।  यह  बताना  आवश्यक  है  कि  मृत्य  स्थिति  का  मुदा  बला  करन ेके  लिए  जो

 विभिन्न  पग  उठाये गये  हैं  ;  उनका  झ्राघार  क्या  है  ।  मूल्यों  के  उतार-चढ़ाव  का  प्रभाव

 सबपर  पड़ता  है  |  eg  गर  एक  कार  फका  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  इसलिए  हितों का

 परस्पर  विरोध  wi  पैदा ह होता  है  एअर  क्या  रुख  अपनाये जाने  इस  बात  पर  निर्भर  करता

 हैकि  स्थिति  को  बाँस  देखा  Qiu aTaT

 [  भव्य न्  महोदय  पं ठा तन  हुये  ।  ]

 सबात  पर  निर्भर  करता  कि  इस  प्रश्न को  किस  दृष्टिकोण  से  देखा  जाता

 कृषि  aaa  उद्योग--के  दष्टिकोण  से  भ्रमणा  उपभोक्ता  या  व्यापार  के  दृष्टिकोण  से  अथवा

 भ्रमित  महत्वपूर्ण  विषय  व्यापार  सम्पूर्ण  बर्थ-व्यवस्था  कं  ट से  अर्थात  श्रमिक  वृद्धि

 क  गति  के  दष्टिकोण  से  |
 ह  | प  श्र  '  की दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  हमारे  भुगतान

 स्थिति  क उचघध  में  है  ।  हमारी  कछ  पारण  थीं  जिनपर  तत  य  प्रयोजन  आधारित  है  ।  उन  में

 से  एकता  धारणा  कि  ती  भोजन  वाल  में  मूल्य  स्थिर  रखे  जायें  ।  द्वीप य  पंच  वर्षीय

 योजना  काल  में  थोक  मूल्यों  के  स्तर  में  लगभग  ३०  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  थी ।  इसलिये  यह

 fas  महत्व का  विषय  हो  गया  है  कि  मृत्य  न  बढ़ें  ।  यह  स्पष्ट  और  wa  भी

 कि  इस  काल में  मूल्यों  में  महत्वपूर्ण वृद्धि  का  यह  श्रेय  होगा  कि  या  तो  योजना  के  विषय  कम  वर

 या  दृष्टिगत  संसाधनों  वे  अतिरिकत  wit  संसाधनों  का  प्रबन्ध करने

 एक  सीमा  है  ।  अधिक घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  aver  कर  दी  जाय  ।  यंह  हानिकारक

 होगी  क्योंकि  यह  स्फीति कारी  प्रवृतियों  को  जन्म  देगी  ।



 Yo  १८८४  अत्यावश्यक  वस्तुभ्नों  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  २  है

 बनाये  रखने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 दूसरा  प्रदान  जो  बाह्  सं  साधनों  के
 विषय  में  है  भ्रान्त रिक  संसाधनों

 की  उपलब्धता  से

 जिन्हें  हम  किन्हीं  परिस्थितियों  में  तो  प्राप्त  कर  ही  सकतें  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 हम  ने  यह  मान
 कि

 विदेशी  विनिमय  की  राय  जो  YEKO—KR
 में  ६४४५  करोड़  रुपये

 MATAR  काल  के  भ्रष्ट तक  Yo  करोड  रुपये  तक  बढ़  |  यह  विधि  देर

 प्रतिशत  होगी  ।  प्रान्त रिक  मूल्यों  में  किस  प्रकार  की  वृद्धि  से  हमारी  प्रतिस्पर्धा  स्थिति

 हमारी  निर्यात  क्षमता  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा ।

 मूल्यों  को  स्थिर  बनाये  रखने  के  हमा रे  इस  ध्येय  पर  विचार  करते  समय  तीन  या  चार  बातें

 हैं  जो  हमारे  सामने  हैं  या  जिनको  हमें  किस  भी  कार्यक्रम  में  सबसे  महत्वपूर्ण  स्थान

 देना  है प्रमुख  वस्तु  उत्पादन  है, अन्य  सब  गौण  तृतीय  योजना  में  कपि  शौर

 औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिये  कार्यक्रम  ऐस” झ्राश्षा की  जाती  है
 कि

 पांच  वर्षों  में

 कृषि-उत्पादन  ३०  प्रतिशत  ait  औद्योगिक  उत्पादन  ७०  प्रतिशत  बढ़  जायेगा  ।  हमार

 मूल्य-स्तर  को  रखने  की  क्षमता  इसी  आशा  के  पूर्ण  होने  निसार  करती  है  ।  यह

 भ  aa  केाਂ  ora  है  कि  परिव्यय  ढांचा  अधिक  ऊंचा  नहीं  उठेगा  जिसका  ay  होगा

 संसाधनों  का  कुदाल  प्रेमरोग  ौर  उत्पादन स्तर  का  उन्नत  होना  ।  योजना  a  प्रयोजन  बेਂ  लिये

 उपलब्ध  किये  जाने  वाले  संसाधनों  की  योजना  में
 यह दर् भी  विचार  किया  गया  है  fe  भरत  दिवस

 का  अर्थ  जनता  के  हाथों  में  बहुत  अधिक  मात्रा  में  धन  च्प्ला  जाना  इर  से

 11:२1  में  एक  प/मा तक  वृद्धि  हो  जायगी  ।  अर  यदि  हमें  प्रदाय  at  मांगों में  समतोल  रखना

 है  तो  हमें  यह  क्रय  इसका  एक  समुचित  विभिन्न  उपायों--उधा  कर  श्रीश्री--से

 बम  कर  देना  होगा  ।  इसका  ws  यह  होगा  सार्वजनिक  व्यव्स्थाश्नों  watt  वेਂ  पास  जॉ

 बचत  हो  वह  उपयुक्त ह  AIT  इन  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  तरंत  F-—TIT  यह  भ  इसपाती

 का  एक  महत्वपूर्ण  an  है--यदि  किसी  कारणवश  fray  वस्तुकी  प्रदाय  अपर्याप्ति  है  श्रध्दा

 आदि  अझ्रनिद्चितताशओ्ं  के  कारण  इसमें  कोई  कर्मी  है  तो  सरकार  विशिष्ट

 fer  श्रीश्री--के  द्वारा  हस्तक्षेप  कौर  जहां  प्रदाय  Mita  के

 बीच  wat  काफ़ी  शरीक  हो  जायेगा  वहां  वास्तविक  नियंत्रण  भ्रनिवायं  हो  जायगा  कौर

 उसे  उपयुक्त  स्थितियों  में  लागू  कर  दिया  जायेगा  ।  यह  मूल्यों  के  संबंध  में  योजना  की  नीति

 की  श्रावश्यकताओओं का  प्रारूप  था  |

 इस बात  पर  भी  विचार  किया  गया  था  fe  विभिन्न  शीर्षों के  श्रन्तगंत  wey  प्राप्ति  के
 ~

 लिये  विभिन्न  वस्तुग्रों  के  अपेक्षित  मूल्य  प्रतिरूपਂ
 के  अनुरूप  हों  ।  हमें  इस  संबंध  में

 अधिक  सफलता  नहीं  है  ।  कृषि  पदार्थों  के  संबंध  में  फसलों  के  विषय  में  किसी

 प्रकार  कीं  झा योजना  भी  बनाती  पड़ेगी  ।  इस  विषय  पर  विचार  किया  जा  रहा  है इस

 दिशा  में  हमने  अधिक  प्रगति  नहीं  की  है  जिसका  परिणाम  यह  हुमा  तो  उत्पादन  बहुत

 अधिक  हो  जाता  है  कौर  कभ  बहुत  कम  श्रौरइसके  सारे  परिणाम  हमारे  सामने  जाते  हैं  ।

 नम्य  मूल्य  सारे  परिव्यय  ढांचे का  भ  wet  है  जिसका ae  है  कि  श्रावस्ती  नम्यता

 सरलता  से प्राप्त  नहीं  होती  ।  कृषि  ब्रोकर  प्रौद्योगिक  उत्पादिता  को  कार्य हद  तक  बढ़ाने की  भी

 श्रावव्यकता  है  ।
 झ्र ौर

 मितव्ययिता
 भी  होगਂ  क्योंकि  उसके  लिये  हमेशा  गुंजाइश  रहत

 उद्योग  में  यह  उद्देश्य  सांख्यिकी  कौर  श्रेणी  नियंत्रण  तथा  शरीक  प्रदेश  प्रशिक्षण  के

 द्वारा  की  है  ।
 a  oa



 १२२  झत्यावद्यक  वस्तुप्नों  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  १९  फरवरी  १९६६

 बनाये रखने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मूल्य  नति  का  दूसरा पहलू  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  हूँ  aye  जिसका  कई  माननीय  सदस्यों  ने

 प्रत्यक्ष  रोक  अप्रत्यक्ष  रूप से  उल्लेख  मूल्यों  का  ग्राम-स्तर  से  सम्बन्ध  है  जो  दो  तरह

 से  उत्पन्न  होता  है  ।  एक  कृषि  ग्रोवर  उद्योग  दोनों  में  उत्पादक  की राय  sar  दूसरा  उपभोक्ता

 का  प्राय-स्तर  है  प्रीत  वह  सामान  झ्र ौर  सेवाशर्तों  के  तय  पर  कितना  खच  कर  सकता  है

 हमारी  मूल्य  नति  का  एक  ग्राघार यह  है  कि  मूल्य  का  उत्पादक  कौर  उपभोक्ता  दोनों

 के  लिये  न्यायसंगत हो  ।  ऐसा प्रतीत  होता  है  कि  विरोधी  क्योंकि  मांगें  एक

 art  से  उत्पन्न  होती  हैं  जिसका  अथ  है  कि  मूल्य  बढ़ें  और  उपभोक्ता  को  अधिक  भुगतान

 करना  पड़ेगा  ।  इन  दोनों  बातों  को  कसे  प्राप्त  किया  जासकता  है  ।  वहू  वास्तव  में

 fa  नवी  नहीं

 यह  मानना पड़ेगा  कि  इसे  मूल्यों  के  उचित  भ्रनुकलतम  स्तर  को  सुनिश्चित  करने

 के  दृष्टिकोण  से
 देखा

 जा
 सकता

 उनका  उदाहरण  लिये  जो  उत्पादों  के  मूल्यों को

 बढ़ाने पर  जोर  दे  रहे  हमारा यह  दायित्व  है  कि  हम  कृषि  उत्पादक  को  उचित  कौर

 लाभकारी  मूल्य  दें  ।  किन्तु  फिरभी  उसका एक  सीना  ।  यदि हम  इसे  बहुत  अधिक  बढ़ावें

 तोक्यो  यदि  लोग  इतना  मूल्य  देने  में  असमथ रहें  तो  माल  बिना  बिके  पड़ा  रहेगा  कौर

 चुकी  माल  बेचा  नहीं  जा  सकता  लिये  फिर  |  आरम्भ  हो  जायगी  ।  इसलिये  पदार्थों

 के  मूल्यों  को  ऐसे  स्तर
 पर

 बनाये  रखने  जो  उचित  स्तर
 से  ऊपर  यह  wea  कि

 लाभ  क्य  डी  व्यक्तियों  तक  सी  मौत  यह  लाभ  श्रमिक  लोगों  तक  नहीं  पहुंचाया  जा

 far  यदि  ऐसे  कृषि  दाय  का  जो  उद्योग  के  लिये  कच्चे  माल  का  काम  रेता  द्यूत

 धनिक  बढ़  जाता  है  तो  तेयार  माल  का  मूल्य  भी  बहुत  प्रतीक  होगा  ।  इससे  इसकी  मांग  कम

 हो  जायेगी  ।  कम  से  कम  कृषिजन्य कच्चे  माल  की मांग  समुचित  कौर  उत्पादन  क्षमता
 के

 अनुरूप नहीं  होगी  ।  एक  कुचक्र  प्रारम्भ  हो  जायेगा  ।  उपभोक्ता  वस्तु प्र ों  के  सम्बन्ध  भी

 यहूदी  परिस्थिति  उतपन्न  हो  जाती हे  ।

 विभूति  मिश्र  )
 :

 कृषि  उत्पादों का  मूल्य  तैयार  वस्तुप्रों  के  मूल्य  से  सम्बन्धित

 wat  wat  कर  दिया  जाता ?

 fat  नन्दा
 :

 मैं  मानता  हूं  कि  हम  इसे  पूर्ण  रूप  सै  नहीं  कर  सके  ।  हमें  उस  दिशा  की  प्रगति

 करनी  वृद्धि  एक  सीमा  तक  ही  की
 जा  सकेगी  ।  जो  हम  चाहते  हैं  वह  सब  किया  नहीं  जा  सकता

 उदाहरणों  उपभोक्ता  यह  भ्र  भव  कर  सकता  है  कि  तैयार  वस्तुन्नों  के  मूल्य  बहुत  ऊंचे  हैं  ।

 शची  go  दि  पाटिल  :  एक  जानकारी  चाहिये  ।  कया  कृषि  उत्पादन  की

 वास्तविक  परिव्यय  जानने  के  लिये  कोई  प्रयास  किया  गया  है  ?

 श्री  कुछ  खेतों  का  निरीक्षण  किया  गया  है  त्र  ग्रीक  का  किये  जाने  का

 विचार  है  ।

 गुल  dat में
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 के  बारे  में  प्रस्ताव

 मैं  उपभोक्ता ग्र ों का  उल्लेख  कर  रहा  था  ।  यदि  इस  ई  वस्तु ग्र ों  के  मूल्य  बहुत  कम  हों  तो  क्या

 होगा ?  धा  गामी  वर्ष  उत्पादन  में  कमी  जैसा  कि  हमा  रा  अनुभव  प्रौढ़  फिर  कमी  की

 नाइयां  सामने  ।  उत्पादन  की  राय  भ  कम  हो  जायेगी  क्योंकि  मूल्य  उचित  नहीं  होंगे  ।  उनकी

 क्रय  शक्ति  कम  हों  जायेगी  ।  औद्योगिक  ar  मांग भी  कम  हो  जायेगी  कौर  इसलिये  उद्योग  में

 नियोजन  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  यह  बातें  प्रयास  में  सम्बन्धित  हैं  विशेष  रूप  से  क्योंकि  कृषि

 उद्योग  का  रूप  ले  रही  है  ।  जब  तक  यह  हमारे  लिये  जीवन  का  साधन  Ty,  प्रकृति हमें  वर्षा  शादी

 के  रूप  में  जो  उपहार  देती  हम  थे  ate  जितना  उत्पादन  कर  सकते  करते थे  ।  किन्तु अब

 इसमें घन  लगाया  जा  रहा है  ।  कृषक  मेहनत  भ्रातृ  रिक्त  नौ  र  भी  जोखिम  उठाता  उर्वरकों का

 प्रयोग किया  जाता  है  ।  इसलिये  परिव्यय के  उचित  निरं/क्षण  का  प्रश्न  श्रावस्ती हो  जाता  है  ।  इस

 विषय  को  उस  दृष्टिकोण  से  देखा  जा  रहा  यदि  बाप
 किसी

 को  इतना  मूल्य  नहीं  देते  कि  वह  व्यय

 जोखिम  को  वसूल  न  कर  सके  यदि  उसे  लाभ  देकर  उसका  व्यवस्था  नहीं  क  जा  सकती  तो  वह  धन  नहीं

 लगायेगा  कौर  ग्राहको  अ्रधिक  उत्पादन  उपलब्ध  नहीं  होगा  ।  इसलिये  aa  यह  एक  भिन्न  परिस्थिति

 उत्पन्न  हो  गय  हैऔर  इस  कारणवश  कृषि  के  परिव्यय  के  facie  क  श्रावस्यकता  बहुत  ates

 बढ़  गयी  है  ।

 किन्तु  फिर  भी  मैं  ग्रत्यघिक  विनय  के  साथ  यह  कहना  चाहता हूं  कि  यद्यपि  हम  सब  किसानों को

 लाभ  पहुंचाना चाहते  हैं  यह  आवश्यक नहीं
 कि

 हम  मूल्यों  को  बढ़ा  कर  ही  ऐसा  करे  ॥  क्योंकि  मृत्य

 बढ़ाने की  भी  सीमा है  ।  किसी  स्थति  के  बाद  यह  कौर  नहीं  बढ़ाया  जा  यह  रुक  जाता  है  |

 उसकी  सहायता  करने  का  वास्तविक  तरीका यह  है  कि  कृषि  उत्पादन  की  वृद्धि  बेਂ  करा  उसकी  कुल

 को  बढ़ाया  |  छोटे  खेतों  में  भी  ates  उत्पादन  किया जा  सकता  सारी  सम्भव  सहायता  दी

 जानी  चाहिये  ।  उसके  लिये  यह  ata  उपयोगी  है
 ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  बाजार के  मूत्य  जो  होना

 वह  न  हो  ।  उचित  मूल्य  दिये  जायें  ।  किन्तु यह  इसका  अधिक  महत्वपूर्ण  भाग

 व्यवस्था  में  किये  जा  रहे  नियोजनों  का  भी  इस  प्रश्न  से  सम्बन्ध है  |

 उत्पादक  पोर  उपभोक्ता  के  हितों  में  साम्य  उत्पन्न  करने  का  एक  कौर  भी  मार्ग है  ।  उत्पादक

 जिस  मूल्य  पर  अपना  माल  बेचता  है  प्रौढ़  उपभोक्ता  को  जो  मूल्य  देना  पड़ता  है  उसका  अन्तर

 बहुत  अधिक होता  है
 ।

 जब  भी  थोड़ा  कमी  हो  जाती  है  यह  अन्तर  सामान्य हो  जाता है  ।  इसलिये

 हमें  बह
 त

 से  उपाय  काम  में  लाने  होंगे
 ।

 कुछ  सीमा  तक  सहकारी  भाण्डागा  उचित  मूल्य  की

 दुकानें  आदि  से  करो  र  व्यापारियों  के  लाभ  पर  अर्थात्‌ उस  मूल्य  पर  जिस  पर  थोक  विक्रेता माल  खरीदता

 हीरो  उस  मृत्य  पर  जिस
 पर

 वह  उसे  फुटकर व्यापारियों  को  बेचता  है-किसी  सीमा तक  नियंत्रण

 करने  से  इसको  रोक  थाम  की  जा  THT  है  |  इस  समस्या  का  इस  प्रकार  सामना  जैसा  कि

 कुछ  मामलों में  किया  रहा  हो  सकता  है
 |  फुटकर war  पर  कुछ

 बड़ी  कठिनाइयां हैं  ।  प्रदाय  में  कमी  के  कारण  जब  लाभ  की  मात्रा  बहुत  अधिक  बढ़  जाती  है  तब

 साधारण  उपाय  पर्याप्त  नहीं  होते
 ।

 हमें  माल
 को

 जमा  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  करना  है  ।  हमें

 भ्रमित  विस्तृत  वितरण  करना  होगा  ।  यदि  परिस्थितियां  ऐसी  हों  तो  हमें  राशनिंग  भी

 करना  होगा  |  मैं  आशा  करता हूं
 कि  ऐसी  परिस्थितियां  उत्पन्न  नहीं  होंगी  ।  सट्टे  ale  भ्रमण  ऐसी

 बातों  पर  नियंत्रण  करने  की  भी  श्रावस्यकता  होगी

 दूसरी  जिसका  उल्लेख  जूट  शादी  व्यक्तिगत  पदार्थों  के  बारे  में  किया  गया  मूल्यों  में

 उतार  चढ़ाव  मूल्यों  में  होने  ले  यह  उतार-चढ़ाव  अगस्त  फसल  कटने  के  समय  के  पूर्व  के  श्र  बाद

 के  मूल्यों  के  अन्तर  हैं
 नौ  यह  भी

 बहुत  अधिक  हैं
 ।

 यह  उत्पादक  के  हितों पर  प्रतिकूल  प्रभाव  लते

 द्  इनमें  कित  प्रकार  की  कमी  किये  जाने  से  भी  किसानों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  इसे  एकदम  हटाया
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 बनाये रखने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 जाना  सम्भव  नहीं  किन्तु  इसमें  काफी  सीमा  तक  को  जा  सकता  है  ।  इन  सामयिक  उतार-चढ़ावों

 क्षे  अतिरिक्त  कभी-कभी  माल  की  अघिकता  हो  जात॑ਂ  है  ।  किसान  ऊंचे  मूल्य  के  ara  करता  है

 भोर  बहुत  बड़े  क्षेत्र  में  कृषि  प्रारम्भ  कर देता  जैसा कि  जूट  के  विषय में  gar  था  भ्र ौर  फिर  उसे

 पता  चलता है  कि
 माल

 की  भ्र धिक ता है  ।  वह  इस  बात
 को

 नहीं  समझ  सकता
 कि

 कौर  मूल्य

 जाते  बार  फिर  उत्पादन  कम  होता  है  ।  हं  उसका  उपाय  करना  है  |  हम  आपातकालीन

 राज्य  बाजार  गतिविधियों  आदि  के  द्वारा  इसे  का  प्रयत्न  कर  रहे  यद्यपि

 हमने  कुड  ard  किया  जैसे जूट  के  मामले  में  फिर  भी  मैं  समझता हुं  हमने  इसे  पर्याप्त  गति

 शर  पूर्ण  फलतः  के  साथ  नहीं  किया  ।  मैं  झ्राश्ा  करता  हूं  कि  इस  वर्ष  जो  अनुभव हमने  प्राप्त

 किया  है  उससे  हम  भविष्य  में  स  काम  को  ग्रोवर  ग्रहण  तरह  से  कर  मैं  हाल  ही  में  कलकत्ता

 गया  था  कौर  मे  इस  समस्या  का  विस्तार  से  अध्ययन  किया  था  fe  किस  विशेष  समय  पर  क्या

 मूल्य  था  ।  अरब  यह  २६  रु०  प्रति मन  हो  सकता है  ।  किसान  को  अपने  उत्पादन का  एक

 भाग  काफਂ  कम  मूल्य  पर  बेचना  पड़ा  होगा  ।  किसान  को  जो  मूल्य  मिलता  है  ag  उससे  बहत  कम

 होंगा  जो  उस  समय  मिलता  यदि  इस  पूरे  काल  दे  भ/तर  जूट  के  मूल्य  को  घटाया-बढ़ाया  गया  होता  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  यह  न्यूनतम  मूल्य  भ्र  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  से  सम्बन्धित  है  |

 fat  खाडिलकर  FAT मैं  एक  बात  जान  सकता  हूं  ।  मूल  उत्पाद  जेसे  भ्र नाज  शादी

 के  विषय  में  कया  शापते  बाजार  पर  भी  ध्यान  दिया  है  जहां  मूल्य  ने  अवस् यही ही  सामान्य

 मूल्य  ढांचे  पर  प्रभाव  डाला  होगा  ?

 Tat  नन्वा  :  कई  मामलों  में  ऐसा  हुमा  था  ।  हाल ही  में  लखनऊ  गया  था

 मुझसे  कहा  गया
 कि  cate  मृत्य  बढ़

 र  हैं  कुछ  स्थानों  पर
 वह  कम  भी  हो  रहे  हैं  ।  मैंने  राज्याघिका  रियों

 agar  जीतता  tra  हो  अन  क्यों  नहीं  लेतेਂ  ।  हमें  इस  सब  को  आवश्यकता  है  ।

 मै ंउत्तकों  प/चर्वा  कहूंगा  ।  पहलों  बात  तो  बाजार  के  बारे  में  सुचना  दुसरी  तुरन्त  कार्य  करने

 के  लिये  ि नरार  रहना है  जिससे  एक  क्षेत्र  प्र  दूसरे  क्षेत्र  के  बाच  में  अधिक  अन्तर  न  मैं  उसका

 भी  वर्णन  कहूंगा  ।

 इसलिये  मैंने  तति  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  इसके  oral  ar  व्याख्या कर  दी  है  ।  यह  जटिल

 परिस्थिति है  सामान्य  नहीं  ।  केवल  एक  ही  तरह  के  उपाय  पर्याप्त  नहीं  होंगे  ।  कई  प्रकार से  समस्या

 कों  सुनाना  पड़ेगा  ।  faa  भिन्न  स्थितियों  को  और  परिस्थितियों  के  लिये  उचित  विभिन्न  उपाय

 हमें  ग्र यता ने  डोंगे  ।  व्यावहारिक  बातों  पर  भों  विचार  करना  है  ।  यह  हो  सकता  है  कि  सिद्धान्त

 रूप  से  यट  सब
 ठीक

 हो
 ।  वः्तु यों के प्रदाय के  प्रदाय

 पर
 भारी  विकास  व्यय  का  भी

 जोश
 है

 ।  कुछ

 प्रशासनिक  ग्रौर कुछ  दूसरे  प्रकार  का  कठिनाइयां  हैं  ।  इसलिये  हमा रा  प्रयास  उचित  होना  चाहिये  ।

 यह  रुकावटें  हमें  क्षेत्र  चुनना  होगा  ।  हम  इसें  Taha  क्षेत्र भी  कह  सकते  मैं  ग्रत्यावश्यक

 पदार्थों  म्यार  समुदाय  के  हज दुबे  क्यों  की  प्रो  निर्देश  कर  रहा  हूं  ।  जब  बाध्य  हो  जब  हमें

 वास्तविक  निमंत्रण  करना  पड़े  तब  इस  प्रकार  हम  यह  तरन  उठा  सकते  एक  मागं  वस्तुयें  का

 प्रमाण करण करना  है  देसी  हमारे  लिये  सुगमता  उत्पन्न  हो  जायेगी  |  उदाहरणार्थ कपड़े  की  कई

 प्रकार  को  किस्में  जब  भी  हमें  वास्तविक  नियंत्रण  करना  पड़े  प्रमाणीकरण  मूल्यों  को

 निश्चित  करने के  सम्बन्ध  में  भी  हमें  सहायता  पहुं  चायेगा  कौर  जहां  तक  वितरण का
 सम्बन्ध  है  उसमें

 मी  हमें  सुगमता  लोगों  ।

 समय
 daar  में
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 बारे में  प्रस्ताव

 अन्तिम  बात  बाजार  रोक  मूल्यों  के  बारे  में  बुद्धिमत्ता  र  पर्याप्त  जानकारी  है  ।  जिससे  हम

 निरन्तर  सड़क
 रह  कर  व्यय  स्तर  पर  प्रभाव  डालने  वाली  प्रवृत्तियों  रोक  बातों  की  निगरान  कर  सकें  ।

 गत  वर्षों  में  यह  सन्तोषजनक नहीं  थी  ।  १०  नवम्बर के  विवरण  में  मैं  ने  वचन  दिया  था  कि  उस  से

 में  कुछ  पग  उठाये  जायेंगे  ।  जिससे  उसमें  कुछ  सुधार  होगा  |  उस  सम्बन्ध  में  प्रो  कुछ

 दूसरे  मामलों  में  की  गयी  कार्यवाही  का  मैं  वर्णन  करूंगा |

 |  इमाम  लाल  सर्राफ  तथा  काइमी  :  सामाजिक  सुरक्षा  उपायों wt

 ge  श्र  कामगरों  को  दी  गई  सुविधाओं का  भी  मूल्य  वृद्धि
 से

 कुछ  सम्बन्ध  है  ?

 गयी  नन्दा
 :  बिल्कुल भी  नहीं  ।  हमने  मजदूरों  की  मजदूरी

 alt
 उद्योग  के  कुल  उत्पादन

 के  अनुपात  की  गाना  की  है  प्रौढ़  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  अनुपात  में  बिल्कुल  भी  afe

 नहीं  हुई
 ।

 wa  मैं  उन  उपायों  पर  प्रकाश  डालूंगा  जो  हमने  मूल्यों
 की

 स्थिरता  प्राप्त  करने  के
 विषय  में

 अपनाये हैं  ।

 पहला  कदम  जो  हमने  उठाया  है  वह  चाहे  महत्वपूर्ण  मालूम  न  हो  किन्तु  मेरी  दुष्टि  में  उसका

 महत्व  हमने  योजना  आयोग  में  हाल  ही  में  एक  मूल्य  विभाग  की  स्थापना  की  है  प्रौढ़  मूल्

 के  विषय  में  जानकारी  प्राप्त  होने  पर  उसे  देखने  भ्रध्ययन  कौर  निवंचन  करने  की  व्यवस्था क

 है  ।  यह  पहला  कदम  है
 ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  फुटकर  मूल्यों  के  विषय  में  हमारी  जानकारी  बहुत  कम  थी  यहां  मेरे

 माननीय  मित्र  ने  बार  बार  फुटकर  मूल्यों  का  उल्लेख  किया  है  ।  यह  सच  है  कि  फुटकर  मूल्यों  के  बारे

 में  हमारी  जानकारी  बहुत  afr  अपर्याप्त थी
 ।

 श्री  मैं  प्रपने  मित्र  को  प्रशासन देता  हूं  कि  हमारी

 यह  कमी  काफी  हद  तक  दूर की  जा  रही  फुटकर  मूल्यों  के  विषय  में  नवी  नतम  जानकारी  प्राप्त

 करते  रहने  का  यह  कार्य  केन्द्रीय  सांख्यिक  संगठन  को  सौंपा  गया  है  कौर  इस  प्रयोजन  के  लिये  इस  संगठन

 को
 सबल  बना  दिया  गया  है

 ।
 इस  केन्द्रीय  सांख्यिक  संगठन  से

 ४५
 केन्द्रों  के  बारे में  ३  बुलेटिन

 प्रकाशित  करने  के  लिये  कहा  गया  उन  में  से  एक  ग्रामीण फुटकर  मूल्यों  दूसरा  औद्योगिक

 केन्द्रों  ः  फूलदार  मूल्यों  कौर  तीसरा  मध्यम  वर्ग  के  फुटकर  मूल्यों  पर
 है

 ।  जानकारी  की  पहली

 किस्त  प्रकाशित
 की

 जा  चुकी  है  ।  यह  उत्तरी  भारत
 के  १५

 केन्द्रों
 के  ३५  पदार्थों

 के  फुटकर

 झापेक्षिका  कौर  वर्ष  PEGo— EX  में
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  १५  दत्त  श्रयावश्यक  पदार्थों  के  रोस  फुटकर

 मूल्य  के  विषय  में  हैं  ।  इसी  प्रकार  को  २०  प्रौद्योगिक  केन्द्रों
 के  ३०  पदार्थों  की  जानकारी  श्रम

 कार्यालय द्वारा  प्राप्त  की  जा  रहाहै  ।  हमने  एक  प्रौढ़  प्रयोग  किया  है  ।  जब  यह  विचार  मेरे

 मस्तिष्क में  प्राया  था  मैं  नहीं  जानता  था  कि  इसका  परिणाम  क्या  होगा  ।  हमारी  जानकारी तब

 तक  व्यापार  थोक  कौर  फूटकर  व्यापारियों  तक  ही  सीमित  थी  ।  किन्तु  उपभोक्ता  वास्तव  में

 कितना  भगतान  कर  रहा  इसके  विषय  में  कुछ  भी ज्ञान नहीं  था  सत्र  में  कुछ  संसद्‌  सदस्यों

 से  मैंने  इस  विषय  में  चर्चा की  थो  ।  उन्होंने भी  यह  विचार पसन्द  किया  ।  इसलिये  मैंने  वाई०

 एम०  alo  भारत  सेवक  कुछ  दूसरी  ऐच्छिक  व्यवस्थापकों
 से  इस  विषय  में  सहायता

 करने  के  लिये  कहा  ।  मैंने  कहां  विषय  में  श्राप  हमारी  सहायता  क्यों  नहीं  करतेਂ  कौर  फिर

 हमने  ३५  पदार्थों  का  एक  विवरण  तैयार  किया  ।

 लना
 इद्रीस  गुप्त  :  और  साधु  समाज  भी  ।

 LE  (Sa

 मूल  dist
 में



 १२६  भ्रट्यावदयक  वस्तुभ्नो के मूल्यों के  मूल्यों  को  उचित
 पर  बनाने  १९  फरवरी  १४६६१

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 पैघव्यक्ष  महोदय  :
 aga  को  उपभोक्ता  वस्तुझ्नों  ai  झाइयकता  नहीं  होती  ।

 fort  इकजोत  गुप्त  :  श्रीमान  मेरा  कथन  आपके  सुनने  के  लिये  नहीं  था  ।

 पन्नी  नन्दा
 :

 क्या  मेरे  माननीय  मित्र  rae  प्रस्ताव  के  बारे  में  गम्भीर हैं  ?

 पी  यशपाल  सिंह
 :

 पाल  देश
 की

 कर  सकेंगे
 |

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  के  सेवक  समाजਂ  कहने  के  माननीय  सदस्य
 x

 वे  समाज  भीਂ  जोड़  दिया  था  ।

 fat  नन्दा
 :

 इसीलिये  मैंने  पूछा  था  कि  क्या  माननीय  सदस्य  प्रस्ताव  के  बारे  में  गम्भीर

 हैं  ।

 तथा  दर्शनार्थ  निश्चित कर  लिया  गया  प्रो  इसे  दिल्‍ली  के  लगभग  ८  केन्द्रों  में  वितरित  कर

 दिया  गया  ।  विवरणी  ar  गई  है  कौर  निष्कर्ष  काफी  सन्तोषजनक  हैं  ।  घरेलू  प्रदाय  के  विषय

 में  जिस  जानकारी  में  भिन्नता  है  उसे  अलग  करके  एकत्रित  कर  लिया  गया  है  सोर  निष्कर्ष  यह

 निकाला  है  कि  इस  उपाय  से  हम  श्र  सन्तोषजनक  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 art  शीघ्रता  से  प्राप्त  कर  सकते  इसका  अधिक  महत्वपूर्ण भाग  यह  था  कि  हम  चाहे  विस्तार  में

 न  जायें  हमें  मूल्यों  के  विषय  में  तुरन्त  जानकारी  प्राप्त  हो  जाती  कैरो  हमें  इस  बात  का  पता  चल

 जाता  है  कि  विभिन्न  स्थानों  पर  वस्तु ग्न ों  की  क्या  स्थिति है  ।  देहली  में  दो  अथवा तीन

 ~ qa  कौर  करने  के  जिससे  हम  इसे  निश्चित  ग्रा धार  पर  स्थापित  कर  हम  देश  के

 दूसरे  भागों  में  भी  इसका  प्रयोग
 करेंगे  ।

 दूसरी  बात  जानकारी  के  उपलब्ध  करवाने  में  लगने  वाले  समय  के  विषय  में  यह  सारी

 सांख्यिकी  लाभदायक  हो  सकती  है  किन्तु  जानकारी  इतनी  देर  से  पहुंचती  है  कि  इसे  काय  में  लाने

 का  इसका  मूल्य  वास्तव  में  कुछ  नहीं  रहता
 ।  इसलिये aa  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कदम

 उठाये जा  रहे  राज्य  सरकारों  के  साथ  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  हमें  थोक  फुटकर  मूल्यों

 के  विषय  में  जानकारी  हर  पन्द्रहवें  दिन  मिल  जाती  है  इससे  देरी  ary  ae  होगी  ।  राष्ट्रीय  नमूना

 सर्वेक्षण  के  फील्ड  कमेंट्री  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  भी  हमें  सामान्य  व्यापारिक  कार्य

 प्रणालियों  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  भ्रवस्थाशओं  के  विषय  में  सूचना  देते  रहते  हैं
 ।

 घस  उद्देश्य  के  लिए  सम्बद्ध  मंत्रालयों तथा  राज्यों  को  तत्काल  कार्यवाही  करने  को  कहा  गया

 वरिष्ठ  अधिकारियों  को  सम्पक  कायें  पर  लगाया  जा  रहा  है  ।  कार्य  की  प्रगति  हो  रही  है  पोर

 यह  प्रगति  सन्तोषजनक है  ।  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  स्तर  बनाए  रखने  के  लिए  जिस  समिति  का  निर्माण

 किया  जाना  बह  २०  १९६२  को  कर  दी  गयी  यह  समिति  ars  प्रतिरक्षा सम्बन्धी

 का  ध्यान  रख  कर  अपेक्षित  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  इस  मूल्य  स्थायीकरण

 समिति  ने  कारखाने  से  बाहर  थोक  कौर  खुदरा  मार्जिन  कौर  बातों  की  जांच
 की

 है
 ।

 हस  जांच  का  प्रभाव

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  उत्पादन  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  पूरा  जोर  दिया  गया  है
 ।

 वस्तग्ों के सम्भरण स् के  सम्भरण  के  लिए  प्रतिरक्षा  की  आवश्यकताओं  से  सम्बन्धित  seal  के  बारे

 थें  भी  प्रस्ताव किये  हैं  ।  सरकार ने  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि
 उच्च  न्यूनतम  मूल्य

 को
 प्राकार

 माना  जाये  ।  स्पष्ट  ही  है
 कि

 मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखने
 का

 केवल  एक  ही  सीधा  और
 का

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३०  १७८४  श्रत्यावश्वक  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  बनाये  १२७

 रखने  क  बारे  में  प्रस्ताव

 सफल  ढंग  यह  है  कि  सरकार  न्यूनतम  स्थिर  मूल्य  पर  को  खरीदे  art  उन्हें  पास

 रखे  ।  सरकार इस  कार्य  को  करने  के  प्रति  पूर्ण  जागरूक  है  झर  यह  काय  किया  जायेगा  ।  हमारे

 पास  सभी  साधन  विद्यमान  हैं  केवल  काल्पनिक  कठिनाइयां  मार्ग  में  हैं  ।

 उत्पादन
 की

 बात  करते  हुए  हमें  इस  बात  का  पुरा  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  किसान  की  राय

 भी  बढ़े  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  व्यापारिक  तथा  खाय  फसलों  के  लिए  पुरा  प्रोत्साहन

 दिया  जा  रहा  है  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  तीसरी  योजना  में  छोटी  सिंचाई  ate  भू सर क्षण

 के  लक्ष्य  में  वृद्धि  करने  का  haar  किया  है
 ।

 रूई
 प्रो

 तिलहन  के  उत्पादन  के  लिए  भी  कार्यक्रम

 बनाये गये  हैं  ।  सदनकी  जानकारी  के  लिए  मैं  यह
 भी

 बताना  चाहता  हूं  कि
 ४०

 चुने  हुए  जिलों  में

 चावल  का  गहन  उत्पादन  किया  जाना  है  ।  राज्यों  से  कहा  गया  है  कि  वे  एक  क्रमबद्ध ढंग  से  अल्पकालीन

 खेती के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  व्यवस्था  करें  ।  ऊनी  aequi  के  सम्भरण में  वृद्धि  करने

 के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  सीमेंट के  भ्रततिथ्क्ति  उत्पादन के  लिए  नकद  बोनस  देने  की  व्यवस्था

 की  गयी है  ।  यह  बोनस  २.५०  रुपये  से  २५. ५०  तक  दिया  जायेगा  |  राज  ही  श्रम  प्रौढ़

 उद्योग  के  प्रतिनिधि  मुझे
 ma  मैंने  सामूहिक  तथा  व्यक्तिगत  दोनों  ही  रूपों  में

 कह  दिया  है  कि  उन्हें  उत्पादन  के  लिए  कुछ  करना  हो  होगा  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रतीक  उत्पादन

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  केन्द्र  में  एक  are  उत्पादन  समिति  बनायी गयी  है  ।  मूल्यों को  बहुत

 प्रतीक  नीचे  जाने  से  रोका  जायेगा  ।  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं  को  Yo  प्रतिशत  बढ़ा  दिया

 सुखी  खेती  का  लक्ष्य  ११०  लाख  एकड़  से  बढ़ा  कर  Yoo  लाख  एकड़

 गया  रूई  और  fatal  की  समस्या भी  महत्वपूर्ण  इसकी  भी

 अपेक्षित  की  गयी है  ।
 ४०

 चने  हुए  जिलों  में  उसके  व्यापक  उत्पादन  का

 कार्यक्रम  चालू  गया  है  इस  दिशा में  बीजों  श्र  कर्जे  प्राप्त

 करने  सम्बन्धी  जाये  आवेदन  पत्रों  की  पुरी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  तिलहन  कौर  दालों  के

 उत्पादन की  शोर  भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  ज्वार  की  कीमतें  बहुत  बढ़  गयी  उसकी प्रो  भी

 सरकार का  ध्यान  है  ।  उत्पादन बढ़ाने  का  कार्यक्रम  पुरे  जोर  से  चल  रहा  है  ।

 प्राता  है  वितरण  इस  बारे  में  दोबारा  कहने  की  आवश्यकता  मैं  कह  चुका

 हूं  कि  सहकारी  स्टोर  स्थापित  करने  का  कार्यक्रम  भी  चालू  किया  गया  है
 ।

 विभिन्न  राज्यों  में

 1963 के  मध्य  तक  २२  थोक  २३६  सहकारी  स्टोर  विभिन्न  राज्यों में  चालू कर  दिये

 गये  हैं  ।  ऐसे  स्टोर  प्रौद्योगिक  इकाइयों  में  भी  चालू  कर  दिये  जायेंगे
 ।

 इसी  तरह  प्रायः  क्षेत्र  में

 विपणन  तथा  सेवा  सहकारी  समितियों  द्वारा  अत्यावश्यक  वस्तुग्रों के वितरण के  वितरण  की  व्यवस्था  की

 ला  रही है  २५०  कर्मचारियों  के  एकक  में  वित्तीय  सहायता  से  सहकारी  स्टोर  चालू  किया  जायेगा
 ।

 सस्ती  दुकानों .  की
 संख्या

 भी  काफी  बढ़  गयी  QERl FH We के  wa  तक  सस्ती

 दुकानों  की  संख्या  '४&  YQG  १९६२  के  पन्त  तक  ५६६८१  हो  गयी
 ।  १५५३  दुकानों

 की  वृद्धि  माल  दबाने  सटटेबाजी . को रोकने
 को  रोकने

 के  लिए भी
 आवश्यक

 कार्यवाही की  गयी  इसे  निरुत्साहित  करने  के  लिए  भारत  के  रक्षित  बेक  ने

 ऋण  नियंत्रण  पद्धति  को  लागू  किया  है  ate  अनुसूचित  बैंकों  दरा  ऋण  पर  प्रत् बिन्ध  लगाये  गये

 कई  के  वायदा  सौदों  पर  भी  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ।  जिन  मामलों में  वास्तविक

 मूल्य  से  अधिक  वसूली  की  जा  दही  उनमें  कुछ  नियंत्रण
 करने के प्रश्न प९

 के
 प्रशन

 पर
 विचार  किया  जा

 दा है  ।

 महोदय  पीठासीन

 ध्रौषधियों  की  कीमतों  के  बारे  में  भी  सरकार  सचेत  है  we  अपेक्षित  कार्यवाही  की  जा  है  ॥

 पिछली  भूलों
 ats  अनुभवों  से  लाभ  उठा  कर  उत्पादन

 की
 गति

 को
 तेज  करने  का  संकल्प  है

 ।



 २८  त्यागकर  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  बनाये  १९  रद्द

 रखने  के  बारे  में प्रस्ताव

 tort  हरिशचन्द्र  माथुर :  क्या  सरकार  स्वयं  कीमतों  की  वृद्धि  के  लिए  उत्तरदायी  नद्दी
 ह

 १1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इसका  इस  बात  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 शी  विभूति  मिश्र  )
 :

 उपाध्यक्ष  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  जो  सामान  खेतिहर

 पैदा  करता  है  भोर  इंडस्ट्रियल  तैयार  करता  उसे  श्राप  बाहर  न  भेजें  ।  हम  चाहते हैं  ,  किसान

 चाहत ेहैं  श्राप  उसको  भेजें  कौर  बाहर  की  मार्केट्स  में  श्राप  लेकिन  जो

 इंडस्ट्रियल  किसान  तेयार  करता  है  उस  पर  किसान  को  कौर  जो  फिनिश्ड  डीजल  होते  उस  पर

 इंडस्ट्री  वालों  को  उचित  रूप  से  धाटा  सहन  करके  दाम  कम  करना  चाहिए
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  उन  चीजों  के  दामों  के  इंटेप्रेशन  के  लिए  सरकार  कया  करना  चाहती  है  ।

 महोदय
 :

 इसका  उत्तर  वह  दे  चुके  हैं  ।

 fat  नमदा
 :

 ug  बिल्कुल  दूसरी  बात  है
 |

 fay  इख़लास गुप्त  :  मंत्री  महोदय  का  यह  कहना  बहुत  उत्साहजनक  है  कि  निराशा  की  कोई

 wet  है  ।  परन्तु  उन्होंने  यह  नहीं  कि  वे  कौन  सी  बातें  हैं  जिनके  कारण  उत्पादन  में  थकावट

 पैदा दो  रही  है  ।  इस  बात  का  तो  स्वागत  किया  ही  जाना  चाहिए  सरकार  मूल्य  स्थिति  के  बारे  में

 सन्तुष्ट  नहीं  है
 ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  इस  मामले  पर  ध्यान  देंगे  कौर  देश  के  समक्ष  संकट  की

 स्थिति  का  ध्यान  रखते  हुए  कार्यवाही  की  जायेगी
 ।  मूल्यों कों  स्थिर  रखने

 के  लिए  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  उनमें  कुछ  भी  ढील  नहीं  श्राने  दी  जायेगी  ।  विभिन्न  वस्तुभ्नों  के  सम्भरण  ate  वितरण

 बर  कार्यकारी नियंत्रण  किया  जाना  इसी  तरह  मुनाफाखोरों के  विरुद्ध  बड़ी  कड़ी  कार्यवाही

 की  जानी  चाहिए  ।  इस  मामले  में  सरकार  को  किसी  तत्व  से  प्रभा  वित  नहीं  होना  इस  दिशा

 में  शुभ  सुन्दर  विचारों  तथा
 ऊचे  सिद्धान्तों से  काम  नहीं  चल  सकता  ।

 सरकार
 को

 के  ब्यापक  हितों  का  ध्यान  रख  कर  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ताकि  संसद्‌  को
 सरकार  के  प्रति  सन्देह

 नहीं  दोना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा

 स्वीकृत  gat

 संशोधन  संख्या  ३,  ४,  ५  तथा
 ७

 सभा  की  ध्रनुमति  से  वापिस  ले  लिए  गये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  ६  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा

 झस्वोकृत

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 wa  मैं  मूल  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 प्रश्न  यह  है
 :

 कि  यह  सभा  अत्यावश्यक  aaa  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  बनने  रखने  सम्बन्धी

 उपायों  के  बारे  में  योजना  कौर  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्री  द्वारा  १०

 १९६२  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  वक्तव्य  पर  विचार  करती  है
 [1

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 हसन  पश्चात  लोक  सभा  २०  28¢3/eTe1T  १,  १८८४

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई
 ।
 ् थ

 प्रंग्रेजी  में
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 PE RR  +

 दिनांक  २३  १९६३  की  श्रिघधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  श्रार०  १४८  में  प्रकाशित  सामान  शर्ते ं)

 2853

 दिनांक  २  2E3 FH) Ho VAo की  जी  ०  एस०
 अर ०

 संख्या
 २००  |

 दिनांक  २  28E3 HF] o Uo की  जी  ०  एस०  करार ०  संख्या  2.0  |

 दिनांक  २  १९६३  की  जी
 ०  एस०  कार  संख्या  २०२  |

 दिनांक  २  १९६३ की  जी ०  एस०  करार  संख्या  २०३  |

 दिनांक  २  १९६३  की  जी ०  एस०  करार  संख्या  Yo |

 दिनांक  २  १९६३  की  जी  ०  एस०  करार  संख्या  ROY  |

 दिनांक  २  १९६३  की  जी  ०  एस०  आर  संख्या  २०६  |



 १३४

 विषय
 पृष्ठ

 दिनांक  २  १९६३  की  जी  ०  एस०  अरार ०  संख्या  Row  |

 दिनांक २  १९६३ की  जी  ०  एस०  कार  संख्या

 दिनांक  २  १९६३  की  जी ०  एस  कार  संख्या  २०९  |

 दिनांक  २  १९६३ की  जी  ०  एस०  करार  संख्या  २१०  |

 दिनांक  १  १९६३  की  जी ०  एस०  ग्राम  संख्या  २१७  |
 /

 A  दिनांक  १  १९६३  की  जी  ०  एस०  आकर  संख्या  २१८  |

 दिनांक  १  १९६  ३.की  जी ०  एस०  आर  संख्या  २१९  |

 दिनांक  १  PEER HI की  जी
 ०  एस०  कार ०  संख्या  २२०  |

 दिनांक  १  regi  की  जी
 ०  एस०  करार

 संख्या  २२१  |

 दिनांक  १  283 Hl) Alo Wo की  जी  ०  एस०  करार
 संख्या २२

 दिनांक १  १९६३  की  जी
 ०  एस०  प्यार  संख्या  २२३  ।

 दिनांक  १  FERR  की
 जी

 ०
 एतबार

 संख्या  २२४  |

 दिनांक  १  १९६३  की  जी  ०  एस०  कार  संख्या  २२४५  |

 दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 दिनांक  १  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 )  दिनांक  १  १९६३ की  ज  ०  एस०  कार  संख्या  QRS  |

 दिनांक  १  १९६३  की  भ्र धि सूचना  संख्या जी  ०

 ह  ७ एस०  करार  २३२  में  प्रकाशित  अ्रल्प-निर्यात  FERR ३

 की  सुचना |

 दिनांक  €  १९६३  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 रब  |

 (&)  अत्यावश्यक  पण्य  PEXy  की  धारा  ३  कीं  उप-धारा

 (&)  के  दिनांक  ७  १९६३  क  श्रघिसूचना

 संख्या  जज  एस०  अनार  २७३  में  प्रकाशित  भारतीय  मकका

 बनाने  के
 लिये  अस्थायी  प्रयोग  )  १९६३  की

 एक प्रति ।

 (9)  भारत  प्रतिरक्षा  १९६२  की  घारा  ४१  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसुचनाश्ों  की  एक-एक  प्रति  ——

 दिनांक  88 eR  की  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०

 एस०  झरा  र०  २४४५  द्वारा  शुद्ध  किये  गये  रूप  में  दिनांक

 १  जनव  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०

 शार  ०  €३  में  प्रकाशित  भारत  प्रतिरक्षा  सेवा

 में  विधिक  व्यक्तियों  की  PERR



 ३४५

 विषय  पृष्ठ

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र--क्रमशा

 दिनांक  १०  १९६३  की  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  कार  1.0  में
 प्रकाशित  दिनांक  २२

 फरवरी

 १९६३  की  afar  संख्या  ज  एस०  कार  १७३

 जिसमें  भारत  की  प्रतिरक्षा  -

 १९६३  दिये  हुए  हैं  ।

 दिनांक  १९६३  «की  अधिसूचना  संख्या  जी

 एस०  कार  २४०  में  प्रकाशित  भारत  प्रतिरक्षा

 संशोधन  )  १९६३

 (८)  कामगरों  को  wafer  वेतन-वृद्धि  देन ेके  लिये  कोयला  ख़तन

 उद्योग  संबंधी  केन्द्रीय  मारी  ate  की  सिफारिशों  को  स्वीकार

 करने  वाले  दिनांक  १६  फरवरी  2&RR  के

 संकल्प  संस्-कल्पु  ब  ०--१६(३०)/६२  की  एक  प्रति  सभा

 पटल पर  रखा  |

 अनुदानों  की  ध्नुप्रक  मांगों  १९६२-६३  सम्बन्धी  विवरण

 रेलवे  मंत्री  स्वर्ण  ने  वर्ष  PERR—-KA  के  लिये  राय-व्यस्क

 के  सम्बन्ध  में  श्रबुदानों  को  म्रनुपूरक  मांगों का  एक  विवरण

 उपस्थापित  किया  |  शी  स  \99

 अतिरिकत  अनुदानों  की  मांगों  १९६०-६१  सम्बन्धी  विवरण

 रेलवे  मंत्री  स्वर्ण  ने वर्ष  के  लिये  राय-व्यस्क

 )  के  पक्षपात  में
 अतिरिक्त  स्रनुदानों  की  मांगों  का  एक  विवरण

 उपस्थापित  किया  ।  \99

 era  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन--उपस्थापित  99

 बारहवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  ।

 प्राक्कलन  समिति  का  उपस्थापित  9S

 बाईसवां  wit  तेईसवां  fader  उपस्थापित  किया  गया  ।

 थ्  ७८ विधेयक  पुर:स्यापित

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  विधेयक

 ।

 ।

 ब
 १९६३-६४  के  लिये  रेलवे  श्राय-व्ययक--उपस्थापित  ७  द--

 रेलवे  मंत्री  स्वरण  ने  वर्ष  PERR—EY  के  लिये  प्राय-व्ययन रेलवे

 के  सम्पादन  में  भारत  सरकार  की  झ्तुमित  राय  कौर  व्यय  का  विवरण

 उपस्थापित  किया  ।

 Ce
 के

 जीना

 के

 समय  हुछ  सदस्यों  हारा  किये  गये  व्यवहार  को के  लिये  समिति  १  ००-०१

 १८  RERR  को  लोक-सभा  द्वारा  किये  निर्णय  के  aqare
 भ्रध्यक्ष  महोदय  ने  राष्ट्रपति  के  प्र भि भाषण  के  समय  कुछ  सदस्यों  द्वारा



 १३६  दैनिक

 पुष्ट

 राष्ट्रपति के
 श्रमिभाषण

 के  समय  कुछ  सदस्यों  द्वारा  किये  गये  व्यवहार
 की  जांच  के  लिये  )

 किये  गये  व्यवहार  को  जांच  के  लोक-सभा  के  १५  सदस्यों  की

 एक  समिति  की  नियुक्ति  की  घोषणा  की  ata  कि  समिति  २

 RERR  तक  सभा को  प्रतिवेदन  देगी

 विधेयक  पारित  ्  e  ह  e  e

 be Gh Gla:  को  प्रस्तुत  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण
 (asters)

 विधेय

 PERR  पर  राज्य सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  करने  के  प्रस्ताव

 पर  भ्रप्रेतर  चर्चा  ara  हुई  तथा  समाप्त हुई  |  अस्तिव  स्वीकृत

 खंडवार  विश्वास के  पश्चात  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित किया  गया  |

 विधेयक  विचाराधीन  के  e  eo  PON—VE

 २१०१-६३  को  प्रस्तुत  कृषि  gala  निगम  विधेयक  पर  विचार  करने

 के  प्रस्ताव  पर  प्र ग्रे तर  चर्चा  आरम्भ  हुई  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई

 यत्यावइय  वस्तुओं  के  नृत्यों  को  उचित  स्तर  पर  बनाये  रखने  के  मां

 प्रस्ताव  ची  ह  ११६६-२८

 योजना  तथा  खम  ste  रोजगार  मंत्री  (att
 ने  ११-१२-६२  को

 अत्यावश्यक  वस्तुप्नों  के  मूल्यों  को  उचित  स्तर  पर  बनाये

 रखने  के  बारे में  प्रस्ताव  अपना  भाषण  समाप्त  किया ।  श्री

 इन्द्रजीत  गुप्त  ने  चर्चा  का  उत्तर  दिया  ।  प्रस्ताव  पर  दो  संशोधन

 अस्वीकृत  हुए  तथा  तीन  सभा  की
 ऋतुमति  से

 वापस  ले  लिये  गय े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 बुधवार  २०  2843 / 2 १  फाल्गुन  १८८४  के  लिये  कार्यावलि

 ताव  पर  wall
 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस  NODS  ग  के  नच  ॥
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